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 अध्यक्ष  महोदय  :

 माननीय

 सभा  सवा  as  बजे  समवेत  हुई
 सदस्य  उस  वक्तव्य  की  प्रतीक्षा  कर  लें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  श्री  डी०  सी ०  stat  में  बकक्‍्तब्य॑

 क्रश

 प्रश्नों
 के

 मौखिक  उत्तर
 स्वागत  करता  पर  वह  कब  दिया

 जाएगा

 अचल  निष्क्रांत  सम्पत्ति  अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  समझ  से  दो-तीन

 FEQQOR  श्री  डी०  alo  दिनों में  ।

 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  श्री ए० ठ्०  Fo
 श्रीमान्‌  ।

 कि  क्या  सरकार  को  विदित  हैं  कि  पाकिस्तान

 अध्यक्ष  महोदय  :  लगभग तीन  दिनों  में  । के  पुनर्वास  मंत्री  ने  पाकिस्तान संसद्‌  में  हाल  में

 बताया  है  कि  पाकिस्तान  सरकार ने  पाकिस्तान

 के  शहरी  क्षेत्रों  में  स्थित  निष्क्रांत-संपत्ति  के
 सरदार  हुक्म  एक  मेरा  भी  प्रशन

 उस  दिन  इसी  आधार  पर  स्थगित  कर  दिया

 का  अद्ध  स्थायीਂ  नियतन  करने  के  लिये  एक  योजना  गया  था  |

 बनाने  का  नीचे किया  है  ?
 ay  अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  भी  इसी  बारे

 इस  से  भारत  में  विस्थापित

 पक्तियों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 सरदार  हुक्म  एसा  एक सरकार  इस  बारे  में  क्या
 q  ने  पहले  रखा  जो  इंसी  आधार  पर वाही  करना  चाहती  है

 ?

 स्थगित कर  दिया  गया  fe  सदन  में  एकਂ

 पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०  वक्तव्य  दिया  जाने  थ्या
 ए  ।

 aaa  नीलक्रांता  संपत्ति  तथा

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  उसਂ  प्रश्न की अन्य  संबद्ध  बातों  को  निपटाने  के  विषय  में

 हाल  में  पकिस्तान  के  साथ  हुई  बातचीत  के  याद
 तो

 में  ध्यान  दूँगा
 ।  यह  वक्तव्य

 कितना  लम्बा  होगा  ?
 सम्बन्ध  में  में  यथासंभव  शीघ्र  सदन  में  एक

 वक्तव्य  देना  चाहता
 ह  ।  यह  बात  भी  उस  श्री ए०

 q  श्रीमानू  लगभग

 बताया  जाएगी  Bak  पृष्ठ  का  होगा

 137  PSD
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 अध्यक्ष
 :

 क्या  इसे  सदन  पटल  वाणिज्य  मंत्री  :

 पर  रखना
 शौर

 सदस्यों  में  परिचालित  करना
 संबंधित  विवरण  प्राप्त  हो  चुके  हें

 सं  भव  gl
 aT  गा  ?  शर  उनका  विश्लेषण  किया  जा  रहा है  ।

 श्री  ए०  पी०  में  इसे  सदन  पटल  यथा  समय ।

 पर  रख  लगा  |
 श्री  एस०  एन०  में  जान  सकता हुं

 अध्यक्ष  महोदय :  में  सदन  पटल  पर
 कि  क्या  किसी  फर्म  ने  wa  तक  सूचना  नहीं

 प् रखने से  पहले  परिचालन  की  बात  सोच  रहा  भेजी  ि  अर Wa  हेलना की  है ं?

 जिससे  सदस्यगण  प्रदान  पुछ  सकते  |

 श्री  कर मरकर  :  अभी  विवरण  ग्रा  रहे

 श्री  ए०  पी०  में  इसे  परिचालित
 अ्रवहेलना  की  बात

 करना  समय  से

 कर  दूंगा  |
 पव

 क्या  माननीय श्री  डी०  सौ ०  वर्मा  WT  हम  उस  पर  श्री  एस०  एन०  दास  :

 अनुपूरक
 प्रदान  पुकार  सकेंगे  ?  मंत्री  सदन  पटल  पर  एक  वक्तव्य  रख  सकेंगे  ?

 श्री  कर सरकर  :  में  ऐसा  कहने की  स्थिति अध्यक्ष  में  सुझा  रहा  था
 कि

 सदन  पटल  पर  रखा  जाता  हूं  में  नहीं  पर  शायद  अगले  सत्र  में  में  यह  बता

 कह  कर  प्रश्न  का  उत्तर  देने  से  पहले  ही  वह  सक  |

 परिचालित  कर  दिया  जाए  ।  यद्यपि  वह
 sit  ०  ato  चौधरी  :  समयावधि

 उत्तर  न  पर  में  उस  पर  झूल-
 १४५  अप्रैल  को  समाप्त  हो  गई  थी  उसे  art

 पूरक  प्रश्न  अगाध  |
 कयों  बढ़ाया  गया  ?  क्या  इन  फर्मों  ने  समय

 सरदार  हुक्म  fag:
 पर  तब  कोई  प्रदान  बढ़ाने  की  मांग  की  थी  ?

 हो  न  होगा  ।  श्री  करमरकर  :  मुझे  कारण  याद
 नहीं  हे  ।

 पर  शायद  एक  कारण  यह  होगा  कि  दिया  गया
 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  वक्तव्य  सदन

 समय  पर्याप्त  न  था
 पटल

 पर  में  पूछने  की

 श्री  एस०  एन ०  इस  बारे  में अनुमति
 दे  दूंगा  |

 रिपोर्ट  भेजने  के  लिये  कितना  समय  दिया  गया
 भारत में  विदेशी  फर्मे

 २२०३.  एस०  एन०  क्या
 श्री  कर मरकर  :  अ्रंतिम  दिन  gy  अप्रेल

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 at

 की  कृपा  करेंगे  :

 कोक-कोयला  खानें
 क्या  सरकार  को  प्रबन्ध

 अभिकरण  फर्मों  समेत  सभी  विदेशी  फर्मों  FQRo¥.  डा०  रास  सुलग  क्या

 में  लगे  हुए  भारतीयों  कौर  प्रभारियों  की  उत्पादन  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 संख्या के  बारे  में  पुरे  तथ्य  कौर  अकड़  प्राप्त  क्या  सरकर  कोयला  ats  द्वारा

 तथा कर  सकी  है  ;  कोक-कोयला  खानों  में  धाक  जमाने  केਂ  लिये

 यदि  कर  सकी  तो  क्या  सरकार  दी  गई  सहायता  को  बढ़ाना  चाहतीं  हे  ;

 वहू  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सदन  यदिं  ऐसा  तो
 विद्यमान

 पटल पर  रखेंगी  ?  दान  में  कितनी  वृद्धि  की  जाएगी '  ;  तथा
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 विभिन्न  कोक-कोयला  खानों  को  श्री
 के०

 ato  यह  बिलकुल

 किस  आधार  पर  वद्धित  अनुदान  दिए  जाएंगे  ?
 पथ क्च दर  प्रदान  है  ।

 भारत-पाकिस्तान  व्यापार
 उत्पादन  मंत्री

 के०  Ato  :

 से  कोयला  बोड़  ने  कोक-कोयले
 FRY,  श्री  एल  ०  जोगेश्वर  सिह  3

 के  संरक्षण के  लिये  पाक  जमाने  का  काम  करने

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 वाली  कोयला  खानों  को  संबोधित  सहायता

 क्या  यह  सच  है  कि  शझ्रायातकों देने  के  लिये  कुछ  प्रस्ताव  भेजे  हें  ।  प्रस्ताव

 के  प्रतिनिधियों  जिनको  प्रति  दिन  माल
 सरकार  के  विचाराधीन  हें  |

 लाने  ले
 जाने

 के  लिये  भ्र गर ताला से  wale
 डा०

 रास  सुलग  fag  मं  जान  सकता
 जाना  पड़ता है  ।  लि निल नक  श्रेणी के

 हूं  कि  इस  प्रकार  का  कार्य  करने  वाली  कोयला
 दृष्टांत  पर  पाकिस्तान  में  प्रविष्ट  होने  दिया

 खानों  में  उत्पादन  वुद्धि  की  दृष्टि  से  किस  प्रकार
 जाता है  ;

 के  प्रतिफल  निकले  हैं  श्र  क्या  सरकार

 इसਂ  सहायता  को  बढ़ाया  चाहती  है  ?
 क्या  यह  संच  है  कि  पाकिस्तान

 के  श्रगरताला  स्थित  दृष्टांत  पदाधिकारियों

 ~  श्री
 के०  ato  रेड्डी :  थाक  जमाने  ने  श्रायातकों  को  श्रेणी  का  दृष्टांत  देना

 के
 लिये  सहायता  देने

 का  मूख्य  उद्देश्य  उत्पादन
 बंद  कर  दिया है  ;  तथा

 व
 é  द्धि  नह

 a  ।  इसका  लक्ष्य  सुरक्षितता यी
 यदि  सच  तो  सरकार  ने  इस

 हैं  ।  सरकार  की  नीति  कोक-कोयला  जैसे

 बारे  में  तक  कया  कायंवाही  की  ? धातुकर्मीय  कोयलों  के  उत्पादन  को  सीमित

 करने की  भी  है  ।  वह  पाक  जमाने  वाली  बेदेदिक-काय  उपमंत्री  अनि

 सहायता  सुरक्षितता  के  सामान्य  प्रयोजन  के०  जिन  लोगों  के  पास

 ay  जा रही हैं  पहले  से  ही  श्रेणी  के  दुष् टांक  उनको

 पाकिस्तानी  उनके  आधार  पर डा०  राम  सुलग  में  जान  सकता

 खौरा  जाने  देते  हे  ।
 हूं  कि  क्या  थाक

 जमाने
 के

 लिये  पृथक  रूप से

 दीਂ  जाने  वाली  सहायता  को  भी  हाल  में  बढ़ाया  तथा  पाकिस्तानी

 गधा  ्  कौर  कया  सरकार  का  विचार  है  कि  कारियों  ने  भारतीय  भ्रायातकों  को  अरब

 से
 ~~

 श्र  सहायता  देने  के  लिये  उत्पादन-लागत  श्रेणी  के  दृष्टांत  देना  बन्द  कर  दियां

 की  जांच  की  जाए  ?  है  भ्र  उनके  स्थान  पर  श्रेणी  का  दुष् टांक

 देना  निश्चित  किया है  ।  दुष् टांक  उपयुक्त श्री
 कै०  ato  सहायता  का

 wet  नहीं  हैं  ।  सहायता  नहीं  दी  जाती  ।  रहेंगे  या  इस  प्रदान  पर  त्रिपुरा  सरकार

 पाक  जमाने  का  काम  करते  समय  उसकी  से  बात  की  जा  रही  है  ।

 लागत  का  कुछ  अंश  सरकार  कोयला-खानों
 so  जोगेश्वर  कया

 को  दे  देती है  ।
 सच  है

 कि  कलकत्ता  से  लखौरा  होकर  उपभोग

 भी  पी०  सी०  बोस  सरकार
 वस्तुभ्नों  को  लाने  वाले  व्यापारियों को  | निन

 कार्मिक  कोथले  के  उत्पादन  को  नियंत्रित  श्रेणी  के  दृष् टांकों  का  दिया  जाना  बन्द  हो  जाने

 रख  रही है  ।  क्या  सरकार  कोक-कोयले  के
 से  त्रिपुरा  के  लोगों  को  उपभोग-वस्तुयें के

 उत्पादन  at  कौर  सीमित  कर  देना  चाहती a  के  कारण  परेशानी  हो  रही  है  ?  यदि

 ह
 ?

 सच  है Se  ,  तो  त्रिपुरा  के  लोगों  को  उपभोग
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 seq के
 प्रभाव  के  कारण  होने  वाले  कष्ट  श्री  नागेश्वर  प्रसाद  उस  दिन

 माननीय  मंत्री  जी  ने  मेरे  एक  प्रश्न  के  उत्तर को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या

 वाही  की  है  ?  में  बताया  था  कि  यूगोस्लाविया

 श्री  अनिल  केਂ  त्रिपुरा  में  तथा  अन्य  देशों  से  हुए  अ्रघिकतर  व्यापारिक

 उपभोग-वस्तुभ्नों  के  श्रभाव  की  कोई  सूचना
 समझौतों  में  सम्मिलित  sequal  में  से  भ्रामक

 भी  एक  है
 ।

 में  जान  सकता  हूं  कि  इस हमें  नहीं  मिली  पर  दृष्टांत  न  मिलने

 से  कुछ  व्यापारियों  को  परेशानी  हो  रही  है  ।  समझौते  में  wae  को  क्यों  सम्मिलित  नहीं

 किया  गया  है  ?

 श्री  एल०  जोगेश्वर  fag:  क्या  यह  सच
 श्री  कर मरकर  सम्भवतः  इसलिये

 है  कि  दोनों  बंगलों  के  मुख्य  मंत्रियों  ने  हाल  कि  दोनों  पक्षों  में  awa  के  लिये  तय  नहीं

 में  दृष्टांक-प्रणाली  में  सुधार  करने  के  बारे
 हुआ  था  ॥

 में  बातचीत  की  कौर  यदि  सच  तो  क्या
 अध्यक्ष  महोदय प्रश्न  का  सम्बन्ध

 क्या  प्रयोगात्मक  निर्णय  किए  गए  हें  ?
 टेक्नीकल  सहायता  से  है  ।  में  नहीं  समझता

 श्री  अनिल  के०  चन्दा  कलकत्ते  में
 कि  इस  में  aaa  किस  प्रकार  जाती  है

 |

 दोनों  मुख्य  मंत्रियों  के  मिलने  का  वृत्तांत  हम

 श्री  नागेश्वर  प्रसाद  सिन्हा  :
 क्या  में ने  समाचारपत्रों  में  पढ़ा  पर  अब  तक  हमें

 इसकें  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  है  ।
 जान  सकता  हूं  कि

 इस  समझौते  के  sata  wa

 तक  कोई  मशीनें  रायात  की  गयी  हैं  ?

 श्री  एम०  एल०  क्या  यह  बात
 अध्यक्ष  महोदय :

 में  समझता हूं
 कि

 यह
 सच  है  कि  जब  कि  पाकिस्तान  ने  हिन्दुस्तान  प्रत  मुख्य  प्रश्न  से  नहीं  उठता  |

 से  पान की  आमदरफ्त  बन्द  कर  दी  हमारी

 डा०
 gen  चन्द्र

 :  माननीय  मंत्री  जी  ने
 aa  से  ढाका  की  तरफ  से  पान  के  डिब्४

 पाकिस्तान  की  तरफ  जाते  कौर  कहा  कि  भारत  ने  कोई  टेक्निकल  सहायता

 यह  संच है  तो  सरकार  क्या  कदम  sor  रही  नहीं  कया  में  जान  सकता  हुं  कि  सोवियत

 रूस  द्वारा  कोई  fpdtper  सहायता  प्रस्तुत
 है  कि  पान  का  ग्रायात  खुलासा  हो  जाए  ?

 की  गयी हूँ  ?

 att  अनिल  के०  चन्दा  :  इस  बारे  में
 श्री  कर मरकर  :  में  समझता हूं

 कि  पिछले

 मेरे  पास  कोई  जानकारी  नही ंह  ;  एक
 सम्मेलन  में  सोवियत  रूस  के  प्रतिनिधि

 प्रीत  रखा  जा  सकता है  ।
 ने  टेक्निकल  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  किया

 सोवियत  रूस  के  साथ
 व्यापारिक  समझौता  था  शर  उसने  यह  भी  कहा  था  कि  समझौते

 में  भी  इसकी  व्यवस्था है  ।  हमने कहा  था  कि
 २२०६.  श्री  नागेश्वर  प्रसाद

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 यदि  इसकी  श्रावश्यकता  हुई  तो  हम  कहेंगे  ।

 की  कृपा  करेंगे  कि  सोवियत  रूस  के  साथ  हुए
 थ्री  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि

 व्यापारिक  समझौते  के  अंतत  क्या  भारत  ने  भारत  ने  रूस  को  किसी  प्रकार  की  टेक्निकल

 अब  तक  रूस  से  कोई  टेक्निकल  सहायता  ली  सहायता दी  हैं  ?

 श्री  जी  नही ं।

 क्या  में  जान  सकता
 श्री  साधन

 नहीं  ।
 हूं  कि  भारत  सरकार  ने  सोवियत  सरकार
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 से  इस  समझौते  के  करतूत  टेक्निकल  सहायता  से  कुछ  वापस  है
 जान  की  तैयारी कर  रहे

 चि
 दिए  जाने  के  सम्बन्ध  में  पूछताछ  की  है  ?  & दि

 श्री  कर सरकर  भारत  तथा  सोवियत  श्री  बी०  के०  दास :  क्या  में  जान  सकता

 रुस  के  समय हुए  पत्रव्यवहार के  अनुसार  रूसी  हूं  कि  इन  में  से  कितने  परिवार  कृषि  वर्ग

 a लो न
 सरकार  निम्नलिखित  के  बारे  में  टेक्निकल

 सहायता  देने  को  बिलकुल  प्रस्तुत  थी  :  श्री  ए०  पी०  जन  वर्गानसार  धाकड़

 में  इस  समय  नहीं  दे  सकता
 (१)  व्यापारिक  समझौते के  watt  भेजे

 जाने  वाले  यंत्रों  प्रतिस्थापना
 उड़ीसा  में  नहरें

 तथा  संचालन  ;  कौर  *
 २२०८.  श्री  संगण्णा  :  क्या  सिचाई

 (२)  भारत  की  विभिन्न  परियोजनाओं  तथा  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 की  कार्यान्वित  का  शीघ्रता  से
 केन्द्र वार  सब  डिवीजन

 संपादन  करना  |
 में  मौजूदा  नहरों  को  सुधारने  तथा  हीरा कुड

 उपर्युक्त  सहायता  मांगना  कभी  बांध  परियोजना  की  उपयुक्त  नई  नहरों  की

 we  नहीं  समझा  गया  हैं  ।  इसलिये
 खुदाई  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  कोई  पड़ताल

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |  की  गयी  थी  ;  शौर

 यदि  तो  उसका  क्या

 gat  पाकिस्तान  के  विस्थापित व्यक्ति
 शाम  रहा

 ?

 क
 २२०७.  श्री  एस०  सी०  सामन्त  बया

 सिचाई  तथा  बिद्युत  उपमंत्री
 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :  शर  केत्द्रपार  नहर

 सन्‌  VERS  में  पूर्वी  पाकिस्तान से  कुल  कितने  व्यवस्था  महानदी  डेल्टा  क्षेत्र  की  सि  चाई
 विस्थापित  व्यक्ति  भारत  are  ?

 योजना  का  एक  ग्रेग  है  जिसके  बारे  में  पड़ताल

 पुनवासी  मंत्री  ए०  पी०  पूरी  हो  चुको  हू  ।  उक्त  योजना का  प्रतिवेदन

 लगभग  93,000  ॥
 भारत  सरकार  के  विचाराधीन है  जो  इस  पर

 श्री  एस०  सी०  क्या यह  सच  है
 योजना  झ्रायोग  के  परामर्श  के  साथ  विचार

 कि  पूर्वी  बंगाल  से  प्रदान  प्रमाणपत्र  दिए  कर  रही हैं  ।

 जाने  का  कार्य  भ्र संतोषजनक था  कौर  क्या  श्री  क्या  में  जान  सकता  हूं

 गरीब  लोगों  को  बहुत  तकलीफें  उठानी  पेड़ों  ?  कि  अंतिम  निर्णय  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 श्री ए०  पी०  मेरे  पास  ऐसी  कोई  थी  हाथी
 :

 इसमें  कुछ  समय  लगेगा  ।

 सूचना  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  जल  विद्युत  आयोग  द्वारा  इसकीਂ  जांच

 एस०  सी०  :  क्या  में  की  जा  रही  हैं  ।

 जान  सकता  हुं  कि  पूर्वी  पाकिस्तान  से  जो  श्री  संगण्णा  :  क्या  में  जान
 सकता हूं

 लोग  प्रतिजन  करके  भारत  थे  वे  अब  fe  भारत  सरकार  द्वारा  कोई  निर्णय  किए

 वहां  नया  मंत्रीमंडल  aa  जानें  के  परिणाम -  जानें  से  पुर्व  उड़ीसा  सरकार  से  परामर्श

 स्वरूप  वापस  लौट  रहेगें  ?

 श्री ए०
 पी०  जेन

 :  मुझे  सुचना  मिली  हैं  श्री  हाथी
 :  उससे  परामर्श  किया  जा

 कि  पूर्वी  प rrfacrarrar ि  करत  t  नय  शरणार्थियों  में
 '
 चुका

 हैं  ।
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 मध्य-पूर्वी  देशों  में  प्रचार  श्री  अनिल  के०  चन्दा :  इसका  उत्तर

 २२१०.  श्री  इब्राहीम :  नया  प्रधान
 मेरे  ऊपर  के  उत्तर  में  प्रा  जाता  है  |

 श्री  क्या  हज  के  मौके  पर  वहां मंत्री  यह
 बताने  की

 करेंगे  :

 PEXR-UV  में  कोई  मेडीकल  एड  वगैरा  भेजी  जाती  हूं  ?
 सन्‌

 पूर्वी  देशों  में  प्रचार-कार्य  में  कितना  रुपया  श्री  अनिल ह०  चन्दा  :  जी  वहां  के

 व्यय  किया  गया  ;  यात्रियों  के  लिए  हमारे  वाणिज्य  gars  द्वारा

 हज  के  दिनों  में  मकका  में  प्रचार  इसका  प्रबन्ध  किया  जाता  है  ।

 कार्य  के  लिये  कया  व्यवस्था  की  जाती  है  ;
 श्री  इब्राहीम :  क्या  में  जान  सकता  हूं

 और
 कि  वहां  पर  जो  पाकिस्तान  का  गलत  प्रोपेगेंडा

 क्या  भूतकाल  में  मध्य  पूर्वी  उसको  दफा  करने  का  ख्याल  किया होता

 देशों  को  कोई  सद्भावना  मण्डल  गये  हैं  ?  जाता  है  ?

 बैंदेशिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल  के०  श्री  अनिल  के०  हम  दूसरे  देशों

 :  लगभग  €,४€,८००  रु  के  बारे  में  नहीं  कहते  ;  हम  अपने  बारे  में

 काहिरा  में  भारतीय  राजदूत
 कहते  हम  इस  देवा  के  बारे  में  तथ्य  बतलाते

 के  data  जट्ठा  स्थित  भारतीय  gata  के  हैं

 हाथ  में  यह  प्रचार  कार्य  हैं  ।  हज  के  दिनों में  डा०  सुरैया  चन्द्र  :  क्या  यह  वाकया  हैं  कि

 भारतीय  garg  का  एक  अधिकारी  विशेष  मिडिल  ईस्ट  में  जो  प्रोपेगेंडा  हो  रहा  है  वह

 रूप  से  नियुक्त  जाता  है  कौर  वह  अड्डा  नाकाफी  और  जो  गुडविल  मिशन  वहां  पर

 मकका  तथा  मरदाना  जाता  ह ्  भेजा  गया  था  उसके  क्या  नतायज  हुए  हैं
 ?

 श्री  अनिल  के०  चन्दा  :  अपने  मत  की
 यात्रा  के  दिनों  में  मकका  तथा

 बात  हैं  ।
 मदीना  के  यात्रियों  को  भारतीय  जीवन  के

 विभिन्न  पतलूनों  पर  अरबी  भाषा  में  लिखी  डा०  राम  सुलग  fag:  क्या
 में  जान

 सकता  हुं  कि  मध्य-पूर्वा  देशों  में  किस  प्रकार  का विशेष  पुस्तिकाएं  वितरित  की  जाती  हैं  ।

 सन  REXQ  में  उर्दू  में  तुफ्फतुल  नामक  प्रचार  कार्य  किया  जाता  हैं  और  क्या  इसका

 पुस्तिका
 की  ५,०००  प्रतियां  पत्तन  हज  प्रभाव  सरकार  के  लिये  संतोषजनक  रहा  है

 ?

 बम्बई  तथा  वाणिज्य  FATA,  चेड्डा  द्वारा
 अध्यक्ष  महोदय

 :
 मैं  अगला  प्रशन

 ले

 वितरित  की  गयी  थीं  ।
 रहा हूं  ।

 दक्षिणी  कोरिया  से  व्यापार कभी-कभी  काहिरा  are  बगदाद  के

 मुख्य  अखबार  भारत  पर  fate  हज  अंक  FILL,  श्री  बौछार  :  क्या  वाणिज्य

 या  परिशिष्ट  निकालते  हैं  तथा  ये  भी  हज  क्षेत्र  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 सें  वितरित  किए  जाते  हैं  |
 क्या  भारत  ने  दक्षिणी  कोरिया

 जी
 के  साथ  व्यापारिक  सम्बन्ध  स्थापित  किया  हैं  ;

 और श्री  इब्राहीम  :  क्या  में  जान  सकता  हूं

 कि  किन  किन  ज़रियों  से  atc  किस  तरीके

 से  वहां  पर  प्रोपेगेंडा किया  जाता  हैं  ?  साथ  कुछ  कितने  रुपए  का  व्यापार  हुआ
 ?
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 वाणिज्य  मंत्री  कर मरकर  को  परेशान  किया  गया  तथा  उसके

 दक्षिणी  कोरिया  के  साथ  व्यापारिक  सम्बन्ध  रामस्वरूप  तिब्बत  को  होने  वाले  भारतीय

 की  स्थापना  का  कोई  नहीं  है  निर्यात  पर  प्रभाव  पड़ा  ?

 क्योंकि  भारत  तथा  कोरियाई  प्रायद्वीप  के
 थी  करमरकर  :  निर्यात  के  सम्बन्ध

 मध्य  सदा  ही  व्यापार  चलता  रहा  है  ।  केवल
 आंकड़े  २०  टन  प्रति  दिन से  बहकर  ३०  टन

 दक्षिण  तथा  दक्षिण-पश्चिमी  अफ्रीका  के  साथ
 प्रति  दिन  तक  हो  गये  थे  ।  हमारे  व्यापारियों

 लगायी  गयी  रोक  के  भारत  का
 की  तथाकथित  परेशानी  के  सम्बन्ध  में

 विदेशी  व्यापार  बहुपक्षीय  तथा  भेदभाव  रहित

 आधार  पर  चलता  है  ।
 पूर्वसूचना  चाहता  हूं  ।

 श्री  विश्वनाथ  रॉय  व्या  सिब्बल  को दक्षिणी  कोरिया  के  साथ  सन्‌
 जाने  में  परिवहन  कठिनाइयों  की  समाधि

 १९५३-५४  से  फरवरी  )  हुआ  व्यापार

 न a  त
 का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 लगभग  ५७  लाख  रुपए  के  मूल्य  का  थ  Vy  र

 कोयले  का  |
 थ्री  करमरकर  :  इस  बारे  में  मझे  कोई

 ज्ञान  नहीं  है  ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  को श्री  बौछार  :  क्या  में  जान  सकता  हूं
 विदित  है  fe  हाल  में  ही  हमने  चीन  से  एकਂ

 कि  यह  समझौता किन  eat  पर  हुआ  है  ?
 समझौता  किया  है  ।  मेरा  विचार  है  कि

 श्री  कर सरकर  दक्षिणी  कोरिया  के
 समझौते  से  हमारी  बहुत  सी  कठिनाइयां  समाप्त

 और  हमारे  मध्य  कोई  समझौता नहीं  है  हो  जायेंगी  ।

 तिब्बत को  निर्यात
 श्री  गणपति राम  :  क्या  में  जान  सकता

 FQVLR.  श्री  विश्वनाथ  रॉय  क्या  हूं  कि  तिब्बत  में  भारत  से  कौनਂ  कौन  सा  सामान

 निर्यात  होता हैं  ?
 बाशी  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 :

 श्री
 सूती

 ह  कया  दंदगपर  में  इर्द  चाय  तथा  आदि  ।

 की  अपेक्षा  तिब्बत  को  अधिक  निर्यात  हुआ
 श्री  केलप्पन

 :  १९५२-५३  तथा  १९५३-

 था  ;  तथा  ५४  में  हुए  कुल  निर्यात  का
 मूल्य  क्या

 था  ?

 क्या  उस  देश  को  होने  वाले  निर्यात

 श्री  कर मरकर  १९५२-५२  में  हुए में  वृद्धि  करने  के  लिये  कुछ  विशेष  उपायों  पर
 निर्यात  का  मूल्य  २,२६,७६,०००  रुपये

 विचार किया  जा  रहा  है  ?
 और  Pk R-kY  में  से  फरवरी

 वाणिज्य  मंत्री  e  हुये  निर्यात  का  मूल्य  १,८५,८५,०००  रुपये

 श्रीमान  ।  था |

 विशेष  उपाय
 करने  का  कोई  विचार

 कांस्टिटयदान  कलस

 नहीं  आशा  है  कि  २९  अप्रैल  को  भारत
 २२१३.  श्री  भ ब्रजइवर

 तथा  चीन  की  सरकारों  के  बीच  हुये  समझौते
 q = आवास  तथा  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 से  व्यापार  में  सुविधा  प्राप्त  होगी  ।

 की  कृपा  करेंगे कि  क्या  यह  सच  है  कि  कृषि

 att  विश्वनाथ  राय  :  क्या  यह
 सच

 हें  ट्यूशन  क्लब  के  संधारण  पर  सरकार  को

 कि  गत  वृष  तिब्बत  में  कुछ  भारतीय  व्यापारियों
 ८०००  रु०  प्रति  वर्ष  व्यय

 करने  पड़ते  हैं  र



 OS  ्

 ध  अ  क

 दे
 ०८

 रे
 यं  सवाया

 ी  १.  Vv  मई  PEXW  alan  206.0
 So  oo  >  क

 श्व  क्या  यह  सच  ह  कि  वल
 a2  S000

 अ ै ४
 ग  योजना  के  अंतगर्त  सकी  उन्नति

 wo  प्रति  वर्ष  किराया  लिया  जाता  हैं  ?
 s

 के  लिये  सरकार  क्या  वित्तीय  दीक्षित

 (a)  क्या  यह  सच  है  कि  क्लब  पर  किराये
 ऊपर ले  रही  है  ?

 =

 का
 भुगतान  sara  t

 ?
 वाणिज्य  मंत्री

 :

 क्या  यह  सच  हैकि  कलब  ने  आरम्भ  एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  हैं

 F
 ही  किराये  का  भुगतान  नहीं  किया  हैं

 ?  परिशिष्ट  ९,  अनुबन्ध  संख्या  ३:

 क्या  यह  सच  है  कि
 wa

 भवन  को
 आशा  हैं  कि  पंच  वर्षीय  योजना

 रिक्त  कराने  का  प्रदान  सरकार  के  विचाराधीन  के  अन्तरगत  लगभग  १५  करोड़  रुपये  के  मूल्य ;

 की  खादी  का  उत्पादन होगा  ।

 आयास  तथा  संभरण  मंत्री  १९५३-५४  में  खादी  उद्योग  दे

 स्वरण
 :  श्रीमान  ।  विकास  के  लिये  १९७  लाख  रुपये  स्वीकार  कि  7

 ह

 धनराशि  लगभग  २,०००  रु०  गये थे  ।
 द

 से  तक  ।  में  सदन  पटल  पर  एक
 १९५४-५५  के  आयव्ययक

 विवरण  रखता  हूं  जिस  में  स्थिति  का  स्पष्टीकरण
 २६०  लाख  रुपये  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।

 किया  गया
 ।

 परिशिष्ट  ९,  १९५५-५६  पंच  वर्षीय  योजना  के

 बन्ध  संख्या  ३२]  afar  वर्ष  खादी  तथा  ग्राम  उद्योग  ate

 श्रीमान  ;  यद्यपि  क्लब  की  कार्यवाहियों  के  fea  faa  की  व्यवस्था

 व
 प्राधिकारियों से  इस  बात  पर  विचार  करने  का  फिर  उपबन्ध किया  जायेंगी  ।

 a
 के  लिये  कहा  क्या  है  कि  क्या  क्लब  को  उन  थ

 श्री  राधा  जो  विवरण सदन  पटल  अ

 हालों  में  से  एक  में  ले  जाना  सम्भव  होगा  जो  पर  रखा  गयां  है  उससे  विदित  होता  है  कि
 क  नाथे  तथा  साउथ  अवे न्यूज़  में  पंसन्स दस्र  के

 १९४९-५०  से  १९५३  तक  खादी  के  उत्पादन
 .

 प्रयोग  के  लिये  बनाये  जा  रहे  हें  ।
 में  अधिक  वुद्धि  नहीं  हुई  १९५२  वास्तव

 ब्रजेश्वर  प्रसाद  :  १००  Fo  इसमें  पर्याप्त  कभी  हो  गई  हे  ।  इस  कमी
 द

 प्रति  मास  का  नाममात्र  किराया  प्राप्त  किया  के  क्या  कारण  हें  तथा  इन  वर्षों  में  खादी  के

 जा  रहा  है  या  नहीं
 ?  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये  कार्यवाही कयों

 नहीं की  गई  ? सरदार  स्वरण  fag  :  यही  तो  हम  प्राप्त
 _

 करना  चाहते  हें  हमें  आशा  है  कि  क्लब  यह
 श्री  करमरकर  :  जैसा  कि  माननीय

 कराया दे  सकेगा  |
 सदस्य  को  विदित  है  कि  खादी  की  उन्नति  के  लिये

 हमने  केवल  गत  वर्ष  में  ही  गम्भीर  कार्यवाही

 की  तथा  तब  से  खादी  का  विक्रय  बढ़  गया क
 BLY  राधा रमण

 7)  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह
 उसमें  लगभग  ९  प्रति  शत  वृद्धि  हुई  है  ।

 गाने  की  कृपा  करेंगे  कि  विगत  पांच  वर्षों  में  में  पहिले  के  वर्षों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  सकता

 हूं  क्योंकि  यह  कार्य  अधिकतर  अखिल  भारतीय रत  में  खादी  का  वार्षिक  उत्पादन  कितना

 चर्खा  संघ  द्वारा  किया  गया  था  |

 _
 पंच  वर्षीय  योजना  के  अंतगर्त  att  राधा  रमण  :

 खादी  बोर्ड  की  स्थापना

 प्रत्याशित  उत्पादन  क्या  के  पञ्चधातु  क्या  पग  उठाये  गये  हें  तथा  दन

 ्



 क

 Rody  मौखिक  Ww  मई  १  मौखिक  उत्तर
 od  द्

 में  r  करने  के  लिये  कौन  कौन  से  उपाय  थी  करमरकर  :  हम  स्टाक

 विचाराधीन हैं  ?  मं  पड़ी  खादी  के  विक्रेता  नहीं  हें  ।  प्रसन्नता

 श्री  कर मरकर  :  हम  संगतमय  सूचना  की  बात  है  कि  बिना  बिकी  खादी  आहिस्ता

 एक  पुस्तिका में  दे  चके  हैं  जो  पहिले ही  सदस्यों  आहिस्ता  परन्तु  निरन्तर  रूप  में  निकल  रही

 में  परिचालित की  जा  चकी  यदि  माननीय  ह्म

 सदस्य  मझे  से  किसी  विशेष  बात  पर  प्रकाश
 श्री  बंसल  :  विवरण  से  मुझे  विदित  गोता

 डलवाना  चाहते  हैं  तथा  मेरे  पास  सूचना  है
 है  कि  ठोक  अन्तिम  इकाई  तक  की

 तो  में  सूचना  दूंगा  ।
 दी  गई  अर्थात्‌  १९५१-५२  में  उत्पादन

 भो  भागवत झा  आज़ाद  :  क्या यह  सच  हें  मुल्य  १,७७,४०,८२१  रु०  बताया  गया है  ।

 कि  अखिल  भारतीय  खादी  तथा  ग्राम  उद्योग  इस  अत्यंत  शुद्ध  सुचना  का  सुत्र  क्या  है
 ?

 बोर्डे  की  एक  योजना  है  जिसके  अनसार
 भरो  कर मरकर  :  वास्तविकता यह  हैं  कि

 आगामी  पांच  वर्षों  में  वे  २५  करोड़  रु०  के
 प्रत्यक्ष  रूप  में  रनों  तथा  भाइयों  को  छोड़  दिया

 मूल्य  की  खादी  का  उत्पादन  करना  चाहते  हें  ।
 हमारे  पास  आंकड़े प्राप्य  हैं  ।  हमें

 यदि  तो  विक्रय  सुविधाओं  की  व्यवस्था
 विवरण  प्राप्त  होते  हूँ  जिनके  आधार  पर

 करने  के  लिये  सरकार  के  समक्ष  क्या  क्या  प्रस्ताव

 क्या  तीन  आने  की  छुट  देने  का  विचार
 थे  आंकड़  दिए  जाते  हैं  ।

 थी  केलप्पन  :  विगत  दो  वर्षों  में  केन्द्रीय

 व  श्री  कर मरकर  :  यह  सच  है  कि

 २५  करोड़  उठी  के  मलय  की  सादी  का  उत्पादन
 सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  ने  किशन

 क  खादी  का  क्रय  किया  हू
 ?

 करने  का  उनका  कार्यक्रम हैं  द्वितीय  बात

 सरकार  उन्हें  सम्पूर्ण  सामान्य  सहायता
 थीं  कर मरकर  :  इस  संबंध में  नि

 जो  सहायता  दी  गई  है  वह  विस्तृत  रूप  में  पहिले
 जानकारी  प्राप्त  किये  बिना  में  कोई

 नहीं  देना  चाहता ।
 भ

 बताई  जा  चुकी  हैं  i  तृतीय  विक्रय

 सुविधाओं के  सम्बन्ध  भारत  सरकार

 सम्भव  खादी  के  क्रय  को  प्रोत्साहित  कर  रही  *
 २११५,  शी  रूप  नारायण

 अन्य  उपायों  के  बारे  खादी  बोड़ें  नें  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  : ध

 खादी  के  प्रचार  तथा  गवेषणा  केन्द्रों  की  स्थापना
 क्या  उत्तर  प्रदेश  की

 आदि  के  लिये  कछ  उपाय  खोजे  तीन  आने
 ने  बेकारी  दूर  करने  के  लिए  कोई  om

 a
 की  आर्थिक  सहायता  भी  उपायों  में  से  एक

 बनाई है  ;  और
 ह  हम  टूर  भविष्य  के  बारे  में  नहीं  कह  सकते

 ब्यौरा
 परन्तु  आगामी  वर्ष  क  लिए  हम  न  उस

 यदि  तो  इसका
 =

 Oo  आधार गर  खादी  को  आधिक  सहायता  देना
 क्या है  ?

 स्वीकार कर  लिया  है  ।
 योजना  व  सिचाई  तथा  fae

 श्रीमती अम्मू  स्वामीनाथन  :  क्या  यह  तथा  ।  उत्तर

 सच  हे  कि  बहुत  से  खादी  भण्डारों  में  खादी  प्रदेश  की  सरकार  ने  हाल  में  रोजगार

 बड़ी  मात्रा  में  बिना  बिकी  पड़ी  यदि हां  में  बुद्धि  करने  की  दुष्टि  से  बहुत  सी  विकास

 तो  योजनायें  प्रस्तुत  की  हैं  ।  इन  योजनाओं  का केवल  उत्पादन  में  वृद्धि पर रने  के  सरकार

 कि >वन ्तो दक | वं वहां  पड़ी  हुई  वस्तुओं  के  विक्रय  के  लिये  एक  जो  विभिन्न  केन्द्रीय  मंत्रालय

 के  विचाराधीन सदन  पटल  पर
 नग

 वि

 करेगी  ?

 थि



 Redes  मौखिक  उत्तर  ४  मई  Peay  मौखिक  उत्तर  ३०८८

 जाता है  ।  परिशिष्ट  ९,  अनुबंध

 संख्या  ३४].
 *

 २२१६.  श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  :  कया

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 श्री  एच०  एस०  प्रसाद :  उत्तर  प्रदेश
 कृपा  करेंगे  :

 राज्य  में  बेकार  व्यक्तियों  की  संख्या  क्या

 क्या  चाय  की  पेटियों  पिटारों  के

 निर्माण  में  भारत  आत्मनिर्भर हो  गया  है  ;

 श्री  नन्दा  इसका  कोई  ठीक  आंगन  यदि  तो  अभी  कितनी

 नहीं  किया  जा  सकता  है  ।
 पेटियों  का  आयात  किया  जाता  हैं  ;

 श्री  एच०  एस०  प्रसाद  :  क्या  शिक्षित
 क्या  भारत  में  बनने  वाली  पेटियों

 वैसे  ही  बनती  हें  जैसे  कि  चाय  उद्योग  के
 व्यक्तियों  में  बढ़ती  हुई  बेकारी  को  रोका

 लिए  आवश्यक होती  हैं  ;  तथा
 जायेगा  तथा  क्या  बनाई  गई  योजना  से  सारे

 व्यक्तियों  को  रोज़गार  दिया  जायेगा  ?  चाय  की  पेटियों  को  बनाने  वालों

 के  लिये  कच्चे  माल  का  अखंड  सम् भरण
 यदि  तो  कब  तक  ?

 सुनिश्चित  करने  के  हेतु  क्या  प्रयत्न  किये जा

 श्री  नन्दा
 :

 इन  योजनाओं के  द्वारा  कुछ

 बेकार  व्यक्तियों  को  रोज़गार  दिया  जायेगा  ।
 वाणिज्य  मंत्री

 में  यह  बताने ने  में  असमर्थ  हूं  कि  उनमें  से  सब
 अब  भारत  में  चाय  की  उतनी

 को  रोजगार  मिल  जायेगा  या  नही ं।
 पेटियां  बनाई  जा  रही  हे  जितनी  fe  वर्तमान

 मांग को  लगभग  पूरा  करती  हैं  |

 श्री  भक्त
 दर्शन

 :  क्या  में  जान  सकता हूं
 प्रतिशत  के  प्रतीकात्मक  आयात

 कि  इन  योजनाओं  पर  कुल  कितना  wat

 और  केन्द्रीय  सरकार  कितनी  अभ्यंग  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 जी  हां  ।  वे  भारतीय  प्रमाप

 संस्था  के  दिए  हुए  विशेष  विवरणों  के  अनुसार

 श्री  नन्दा
 :

 कुल  जितनी  योजनाएं  आई  बनाए जाते  हैं  ।

 हैं  उन  पर  याट  पी०  गवर्नमेंट  का  अन्दाज़ा
 कच्चे  माल  में  लकड़ी  तथा  केसीन

 है  कि  ४८
 करोड़  रुपये  का  खर्चा  होगा  और  इन

 ये  ही  दो  वस्तुएं  प्रमुख  हैं  ।  लकड़ी तो  देश  में
 स्कीमों  में  से  कुछ  पर  तो  फ़ैसला  हो  चुका

 पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  हैं  और  अंडमान
 हूँ  और  बाकी  स्कीमों  पर  विचार  हो  रहा

 हूं  ।
 से  भी  प्राप्त होती  है  ।  जहां  तक  केसीन का

 संबंध  हमने  उसे  खुली  सामान्य
 अनुज्ञप्ति

 में  रखा  है  और  उसका  अनिर्बंध  आयात
 को  टी०  एन०  fag:  क्या  में  जान  सकता

 ~

 हूं  कि  जिन  स्कीमों  पर  सेंट्रल
 गवर्नमेंट  ने  किया  जा  सकता  है  |

 फ़ैसला  कर  लिया  वह  कौन  कौन  सी  हें
 ?  श्री  बिश्वनाथ  रेड्डी :  इस  बात  को

 देखते  हुए  कि  चाय  की  पेटियां  बनाने  के  लिए

 श्री  नन्दा  :  उनमें  सबसे  जरूरी  तो  आवश्यक  लकड़ी  की  अधिकतर  मात्रा  अंडमान

 रोड्स  के  बारे  में  कोई  २  ५०  लाख
 से  आयात  की  जाती  क्या  अंडमान  में  ही

 रुपये  की  ग्रान्ट  उत्तर  प्रदेश  के  रोड्स  प्रोग्राम

 के  रास्ते देने  का  Sl
 चाय  की  पेटियां  बनाने  का  कारखाना  खोलने

 हो  चुका
 है  ।  का  कोई  प्रस्ताव है  ?
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 पनस
 श्री  करमरकर  हमारी  |  |  यमान  की  किस्म  सुधारने के  बारे  में  कोई

 क्षमता  पर्याप्त  है  ।  जब  तक  इस  स्थिति
 कातर  हो  रहा  हैं

 ?

 श्री  कर मरकर  :  चाय की  पेटियों  पर
 का  सन्तुलन करने  के  प्रबल  कारण  दिखाई

 नहीं  तब  तक  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी
 |  खास  कोई  कार्य  नहीं  हो  रहा  है

 ।
 सभा  को

 विदित  ही
 है  कि

 देहरादून
 की

 संस्था  में  लकड़ी

 करेंग े।  के  बारे  में  गवेषणा  हुआ  करती  है
 ।

 इस

 विषय  में  भी  कुछ  गवेषणा  कराने  का  विचार श्री  fata  रेडडी  :  व्या  वन्य
 स्  4 a

 वस्तुओं  के  उपयोग  के  संबंध  में  सरकार  को
 ए  ।  चाय  के  पिटारों  के  प्लाईवुड

 निर्माताओं  से  कुछ  स्वेच्छाचारी  उपकर
 मंत्रणा  देने  के  लिए  नियुक्त  की

 गई
 समिति

 लिया  जा  रहा  है  जिसे  गवेषणा  तथा  विकास ने  अभी  अभी  एसा  कोई  प्रस्ताव रखा  था  ?

 थ्री  कर सरकर
 के  काम में  लगाया  जाएगा  |

 मुझे  इस  की

 पूर्वे  सूचना  चाहिये  ।  भाखड़ा नंगल  से  बिजली

 FRVLE.  श्री  प्रभाकर  क्या
 थ्री  के०  पो०  fast :  क्या  यह  सच

 हैं  कि  कुछ  समय  पहले  इंगलिस्तान  में  चाय  सिचाई तथा  चिद्यत भ्  मंत्री  यह  बताने  की

 की  टूटी-फूटी  पेटियों  जो  कि  भारत  से  कृपा  करेंगे  कि  :

 वहां  पहुंचे  छायाचित्र  प्रकाशित  हुए  थे  क्या  दिल्‍ली  तथा  उसके  आस  पास

 जिन  से  यह  प्रकट  होता  था  कि  भारत  में  की  बस्तियों  के  बीच  बिजली से  रेल  गाड़ियां

 बनी  पेटियां  हल्की  किस्म  की  होती  हैं
 ?

 चलाने  के  लिए  भाखड़ा-नंगल से

 यदि
 तो

 इनकी  किस्म  सुधारने  के  लिए  बिजली  मिल  सकेगी  ;  और

 क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  और  क्या
 क्या  दिल्‍ली  राज्य  की  सरकार ने

 सरकार  को  अब  सूचना  मिली  है  कि  किस्म
 इस  संबंध  में  कोई  सुझाव भेजा  है

 ?

 में  सुधार  हो  गया  है
 ?

 सिंचाई  तथा  विद्युत्‌  उपमंत्री

 श्री  कर मरकर  :  पर्याप्त  उपाय  किये  इस  समय  दिल्‍ली  में  बिजली  से  चलने

 अब  हमने  चाय  की  पेटियों  का  वाली  उपनगर  रेल  गाड़ियां  शुरू  करनें  की

 कोई  योजना  विचाराधीन नहीं  है  ।  किन्तु

 किया है  जो  स्थानीय  उत्पादन के  लगभग  एसी  किसी  योजना  के  बनने  पर  पंजाब

 २५  fara  का  निरीक्षण  करता  है  ।
 सरकार  को  उम्मीद  हैं  कि  भाखड़ा-नंगल से

 ये  छायाचित्र  सन्निहित  हितों  द्वारा  बिजली  की  आवश्यक  मात्रा  दी  जा

 ही  प्रकाशित किये  गए  होंगे  ।  तब  तक  वहां  उत्पन्न  होने  वाली  सारी

 श्री  साधन  गुप्त  :  भारत में  चाय  की  बिजली  किसी  दूसरे  काम  में  न  लगाई  गई  हो  ।

 बनाने  वाले  कारखानों  में  कितनी
 जी

 नहीं
 ।

 विदेशी  पूंजी  लगी  हुई  ह  और  वह  किन
 जो  नवल  प्रभाकर :  क्या  में  जान  सकता

 किन  राष्ट्रों की  हे  ?
 कि  भाखड़ा-नंगल योजना  से  दिल्‍ली  राज्य

 श्री  करमरकर
 :  मुझे  विदेशी  पूंजी  को

 कितनी  बिजली  मिलेगी और  यह  कब  तक

 की  कोई  खबर  नहीं  हैं  ।  प्राप्त  हो  जायगी  ।

 श्री  एन०  एम०  लिंगम  :
 क्या  देहरादून  श्री  हाथो  :  इस  समय  तो  को

 की  वन  गवेषणा  संस्था  में  चाय  की  पेटियों  Ro,
 ०००  किलोवाट मिलते  रहेंगे  ।
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 श्री  ताल  प्रभाकर  :  क्या  में  जान  सकता  घटाने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।  आशा

 हूं  कि  इससे  ग्रामीण  क्षेत्र  में  छोटे  छोटे  उद्योग  की  जाती  है  कि  १९६३-६४  में  इस  परियोजना

 धंधों  के  लिए  कितनी  बिजली  दी  जायगी  का  संपूर्ण  विकास  हो  जायेगा  जब  कि  शुद्ध

 और  उसकी  दर  क्या  होगी  ।  राय  व्यय  से  अधिक  हो  जायेंगी  ।  सहभागी

 श्री  हाथी  :  बिजली  राज्य  को
 सरकारों  में  निगम  के  लाभों  तथा  हानियों

 दी  जाएगी  ।  उसके  वितरण का  काम
 का  वितरण  दामोदर  घाटों  निगम  अधिनियम

 राज्य  सरकार  का  होगा  |
 की  धारा २७  के  होग  :

 श्री  के०  Ato  सोनिया  :  क्या  मं  जान
 श्री  एल०  मिश्र  क्या  भाखड़ा

 में और  wm  बिजली  घर  बनाने के  प्रदेश  पर  सकता  हुं  कि  इस  परियोजना  के  संपूर्ण  तथा

 विकसित  हो  जाने  पर  उस  में  लगी  हुई  पूंजी विचार  करने  के  लिए  frat  की  गई

 समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ?  यदि  पर  कितने  प्रतिशत  ब्याज  पाने  की  झ्राद्या

 ai a  ,  at  उसकी  सिफारिश क्या  है  ?
 हूं  ?

 श्री  हाथी  :  अस्थायी  वित्तीय
 विश्लेषण

 at  :  अभी  अपना

 प्रतिवेदन नहीं  दिया  है  ।
 के  अनुसार  खदानों  TAT  रज्जुमार्ग  के  अलावा

 wa  कामों  में  लगी  हुई  पूजी  पर  GE
 श्री  बंसल  :  नया  भाखड़ा-मंगल  की

 प्रतिशत  शुद्ध  श्राय  होगी
 ।

 लगी  हुई  पूंजी
 बिजलीं  के  वितरण  में  पंजाब  के  उन  पिछड़

 तथा  निर्माण  की  अवधि  के  ब्याज  को  मिलाने

 हुए  atat  से  अधिक  ख्याल  किया
 पर  शुद्ध  प्राय  CL RE २९

 प्रतिशत  होगी  |

 जिन्हें  अब  तक  पंच  वर्षीय  योजना

 श्री है०  सो ०  सोनिया :  क्या  इस  योजना से  कोई  भी  लाभ  नहीं  ञ्  है
 ?

 में  सिचाई  की  भी  कोई  प्रबंध  है
 ?

 श्री  हाथी
 :  ऐसा  होना  किन्तु

 वस्तुतः  यह  तो  पंजाब  सरकार  का  काम  है
 ।  श्री हाथी :  जी  at

 दामोदर घाटी  परियोजना
 श्री  बी०

 सके  दास  :  श्री  तक  कुल

 *
 २२१९,  श्री  के०  सी०  सोनिया  ara  कितनी हुई  ?

 क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  श्री  हाथी  :  %,O°%, LX, C00  रुपए  |

 कृपा  करेंगे  कि  कितने  वर्षों  के  बाद  दामोदर

 घाटी  परियोजनाश्रों से  ara  की  वाशा  की
 श्री  बी०  Fo  दास  :  क्या  इस  में  सिंचाई

 जाती  ह  कौर  सहभागी  सरकारों  के  बीच
 के  फलस्वरूप  मिलने  वाली  राशि  भी

 वह  राय  कसे  बांटी  जाएगी  ?  सम्मिलित है  ?

 श्री हाथी  :  ret  |

 सिंचाई  तथा  उपमंत्री

 :
 दामोदर  घाटीं  निगम

 को
 श्री to  एन०  सिह  क्या इस  योजना

 के  बोकारो  तापविद्युत  विभाग  से  कोई  राय कायें  के  लिए  बनाए  गए  बिजली-घर  से  तथा

 उस  के  बाद  तिलैया  तथा  बोकारो  के  बिजली  हो  रही  है  कौर  यदि  तो  उसका  aa  की

 घरों  से  अतिरिक्त  बिजली की  बिक्री  से  R&Xo  कुल  क्षमता  से  कया  अनुपात  है
 ?

 के  प्रारंभ में  राय  होने  लगी  हैਂ  |  इस  wa  श्री  हाथो  :  उससे  ary  अवश्य  हो

 का  उपयोग  दामोदर  घाटी  निगम  अधिनियम
 रही  है  परन्तु  उसके  बारे  में  मेरे  पास  war

 की  धारा  ३०  के  लागत  पूंजीं  को  झांकने  नही  हैं  ।
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 काफी  अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  किसी

 विशेष  बात  के  सम्बन्ध  में  प्रदत्त  इतने
 *२२२०.  श्री  एच०  जी०  बेवर  :

 विवाद  रूप  से  पूछें  गये  प्रदान
 का

 उत्तर  नहीं
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 दिया  जा  सकता  |

 कीं  कृपा  करेंगे  :

 श्री  एच०  जी०  वैष्णव
 :  कॉफ़ी

 PEYR-¥R  में  कॉफी  का  कुल
 के  निर्यात  के  लिए  विशेष  सुविधायें  दीं  जाती

 उत्पादन  कितना  उक्त  अवधि

 में  कितनी  मात्रा  निर्यात  की  गई  थी  ;

 श्री  कर सरकर  विशेष  सुविधा
 FEXR-U¥  में  कॉफी  की  फसल

 यहीं  है  कि  निर्यात  के  लिए  अभ्यंग  निर्धारित
 की  क्या  स्थिति  ate  क्या  भविष्य  में

 अधिक  मात्रा  में  कॉफी  का  निर्यात  होगा  ?
 किया गया  है  ।

 श्री  दी  एम०  टामस
 :

 इस  समय  कॉफ़ी
 वाणिज्य  मंत्री  (at

 का  स्टॉक  कितना  att  क्या  देशी
 PEXR-N  की  फसल  लगभग

 २३,५००  टन  कॉफ़ी  मिली  थी  ।  इस  में  Waa का  नहीं  लगाया

 जा  सकता ;
 से  2000.0  टन  निर्यात  के  लिए  रखी  गई  ।  और  यदि  अन्दाज़ा नहीं

 लगाया  जा  सकता  तो  क्या  सरकार  यहां  की

 अ्रन्दाजा  लगाया  गया  हैं  कि
 श्रावश्यकताओओं के  लिए  एक  विशेष  स्टॉक

 PERR-UY  की  फसल  से  २७,५००  टन
 निर्धारित  कर  के  शेष  मात्रा  के  निर्यात  की

 कॉफ़ी  मिलेगी  ।  इस  फ़सल  में  से  Yy,o00
 आज्ञा नहीं  दे  सकती  ?

 टन  निर्यात  के  लिए  रखी  गई  है  ।

 श्री  कर सरकर  :  मेरा  विचार  है  कि

 श्री  एच०  जी०  क्या  कॉफ़ी  के  प्रख्यात  ऐसा  विचार  उचित  किन्तु

 के  व्यापार  में  विदेशीं  पंजी  घटती  या  बढ़ती  हमें  पर्याप्त  स्टॉक  रखना  पड़ेगा  ।  १९५२-५३

 जा रहीं ह े?  केਂ  उत्पादन  में  से  लगभग  CYS  कौर

 PEY3-UW HIT H F TTAT केਂ  उत्पादन  में  से  २४,२६७
 श्री  कर मरकर  :  मुझे  पुर्व  सूचना  चाहिये  |

 टन  बचते हें  ।  इस  समय  की  यही  स्थिति  है  ।

 श्री  एस०  जी०  बया  भारतीय
 हम  इसी  ताक  में

 fr
 स्थिति  क्या  रहेगी  ।

 कॉफ़ी  का  मूल्य  अरन्य  देशों  की  कॉफ़ी  के

 fra  श्री  ए०  एम०  टामस  :  क्या  देशी

 ति-सत्य
 की  प्रतिद्वंद्विता  में  उतर  सकता

 ह
 ?  अ्रावस्यकताओ्रों  को  निर्धारित  fear  गया

 है
 ?

 इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  मिला  ह  ।

 थ्री  कर मरकर  :  इसीलिए

 अध्यक्ष  महोदय
 :  ।

 हमारीं  कॉफ़ी  का  निर्यात  होता  है

 दरियां
 श्री  एच्  जी०  वैष्णव  कॉफ़ी  का

 > उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  *२२२१.  श्री  जी०  एल०  चौधरी  >

 प्रयत्न  किये  गये  हें
 ?

 क्यां
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि ः
 श्री  कर मरकर  यह  एक  बहुत  बड़ा

 प्र  न  है  ।  माननीयਂ  सदस्य  aint  बोर्ड  के  भारत  में  प्रति  वर्ष  कितनी

 श्रकादानों  श्रध्ययत  करें  ।  Q@?
 >

 ar
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 ait  यदि  की  थी  तो  उसका  क्या  परिणाम क्या  यह  देश  की  मांग  पुरी

 करने  के  लिये  पर्याप्त  होती  हें  ?  fi  कला  !

 वाणिज्य  wat  कर मरकर  )
 श्री  अलिल  के ०  चन्दा  :

 सिंगापुर  में

 यहां  का  कोई  भी  हाई  कमिश्नर  नहीं  है  । तथा  ।  जानकारी  एकत्र  की

 जा  रही  ह  ्र  सदन-पटल  पर  रखी  जाएगी  ।  वहां  भारत  सरकार  का  एक  प्रतिनिधि

 थ्री  जी०  एल ०  चौधरी  :  क्या  यह  सच
 शर  जहां  तक  मुझे  मालूम हूँ  इस  प्रकार

 की  कोई  भी  बातचीत  नहीं  हुई  हैं
 ।

 है  कि  उक्त  उद्योग  उत्तर  प्रदेश  में  डॉवा  डोल

 हो  रहा  है  क्योंकि  वहां  की  सरकार  इस  पर  श्री  एन०  श्रीकान्त  क्या  सरकार

 को  मालूम  हूँ  कि  सिंगापुर  में  हज़ारों
 कमकर

 विंटर  य-कर  लगा  रही हैं  ?

 बेकार  बोगियों  जाने  के  लिए  श्रान्त

 श्री  कर मरकर  :  इस  में  दो  प्रदान  समाये
 हो  उठे  किन्तु  भूतकाल  में  भारत  सरकार

 एक  केन्द्र  के  सम्बन्ध  में  है  र  दूसरा  के  पदाधिकारियों  द्वारा  पैदा  की  गई  भ्रड़चनों
 उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  विषय  में  है  ।

 के  कारण
 उन

 पर  रोक  लग  गई  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  किये-कारण
 श्री  अनिल  के०  चन्दा

 को  सम्बन्ध  है  ।  क्या  विक्रय-कर  के  कारण
 ७५  क़तई

 क्योंकि  बोगियों  की  सरकार  बिना  शभ्राज्ञापन्र
 व्यापार  पर  प्रभाव  पड़ता हू

 ?

 के  वहां  किसी  को  भी  काम  करने  के  लिए

 श्री  करं सरकर  जाने  नहों  देती  ।  कोई  भी  व्यक्ति-वह  चा  हैं

 विचार  नहीं  है  ।  बेकार  हो  या  काम  में-बिना  श्री-पत्र  प्राप्त

 मलाया  स्थित  भारतीय
 किए  योनियो  नहीं  जा  सकता  ॥

 श्री  एम०  Sto  राम स्वा सी
 क्या  भारत

 *२२२२.  श्री  एन०  श्रीकान्त

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 सरकार  का  एजेन्ट  हमारे  बेकार  राष्ट्र जनों

 करेंगे  कि  मलाया  ate  बोर्नियों
 को  वहां  नौकरी  ढूढ़ने  में  सहायता  करता
 a

 ह
 ?

 में  अब  कितने  भारतीय  राष्ट्र जन  रहते  हैं  ?

 श्री  अनिल  है०  चन्दा  :  यह  तो  स्पष्ट इन  में  से  कितने  बेकार  हें  ?

 हे  कि  यदि  कोई  बेकार  भारतीय  राष्ट्र जन
 बंदेदिक-का्थ  उपमंत्री  अनिल

 हमारे  प्रतिनिधि  से  सहायता  मांगेगा  तो  वह
 के०  प्रन्दार्जਂ  लगाया  ऐसा  करने  का  यथासंभव  प्रयत्त  करेगा

 ह
 -  fe  मलाया  कौर  योनियो  में

 तीर्थ  यात्री
 रहने  भारतीयों  की  संख्या  क्रमशः

 क्या ८१,४००,  Rr %X,000  MIT  १,३००  हैं  |  *2223,  रघुनाथ  सिंह

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 स्थानीय  सरकारों  के  पास  भी  रोकने  नहीं  १  जनवरी  से  ३०  oe o3  कितने

 पाकिस्तानी  तीर्थयात्री  भारत  aa
 ह

 कितने  भारतीय  तीर्थयात्री  पाकिस्तान  गए
 ?

 श्री  एन०  श्रीकान्त नायर  :  क्या

 सिंगापुर  स्थित  भारतीय  हाई  कमिश्नर

 ने  काम  करने  वालों  की  योनियो  ब  ||  दि  ल  क  |  के ०  :  १  जनवरी से
 ३०  १६५४

 Wea
 भेजने  के  सम्बन्ध  में  कोई  बातचीत  की  तक  9८  पाकिस्तानी  तीरथ  यात्री  भारत
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 कराये  और  Rk  भारतीय  यात्री  क्या  सरकार  इस  प्रतिवेदन  को

 पाकिस्तान गए
 ।  अन्य  संकल्पों  सहित  तथा

 aq है |  क्या में  जान रघुनाथ  सिह  यदि  तो  कब  ?

 सकता  हुं  कि  उन  में  हि ae  atc  सिख  यात्रियों  कैन
 वाणिज्य  मंत्री

 *

 की  तादाद क्या  थी  ?
 से  जूट  जांच  समिति  ने  अपना

 प्रतिवेदन  २६  . १९५४  को  सरकार अध्यक्ष  महोदय  :  इन  तौर  यात्रियों

 हिन्दू  कितने  थे  ?  को  प्रस्तुत  किया  था  ।  उसकी  एक

 श्री  अनिल  हैं ०  चन्दा  मेरे
 लिपि  सदन  पटल  पर  रखी  जाती  है  |

 कार्य में  देखिये  संख्या
 पास  जातिवाद ब्यौरा  नहीं  किन्तु  इंस

 we]  ।  प्रतिवेदन  विचाराधीन  है  ।
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  वहां  के

 संभी  ः  सिख  धर्मावलम्बियों  के  में  यही  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  क्या

 बता  सकता  हूं  कि  वे  सभी  सिख  होंगे
 ।  तथ्य  > छ  कि  बंगाल  तथा  बिहार  राज्य  मं

 पाकिस्तान  सात  हजार  रेटिंग  तालाब  खोदे  गये  हें
 झ

 श्री  एल०  जोशी

 उनका  निर्माण  व्यय  केन्द्रीय  सरकार  देगी
 में  किन  महत्वपूर्ण तीर्थ॑  स्थानों की  यात्रा  हुई

 ?

 श्री  करम सरकर  :  इस  अ्रायोग के के
 att  अनिल  के  ०  चन्दा  fara  तीर्थ  स्थानों

 की  यात्रा  की  प्राज्ञा  दी  गई  उनके  नाम
 वेदन  से  तो  ऐसा  प्रतीत  होता  है  |

 इस  प्रकार  ay  स्थित  गुरुद्वारा  भाई  खान  अध्यक्ष  महोदय  :  संभवत

 गरुंदारा  भाई  रामजी  कौर  गुरुद्वारा  श्री  कर मरकर  इस  प्रतिवेदन को
 ज़िला  मंटगंमरों  स्थित  विलासपुर

 में  सावधानी  से  पढ़ना  चाहता  हुं  शौर  माननीय

 श्री  बाबा  लालू  जुझना  बाई
 की

 मंदिर  सदस्य  से  निवेदन करता
 a
 ट  वि  वह  भी

 जिला  marge  स्थित  चक  स०  22.0
 ध्यानपूर्वक  पढ़ें  ।

 to  बी०  तहसील  में  गुरुद्वारा  साहिब

 एस०  दलीप  सिंह  ।  म॑  अन्य  नाम  भी  पढ़
 तारकेश्वर  सिन्हा  जूट

 की  खेती  करने  के  लिये  वे  एक  विद्वेष  प्रकार
 कर सुना  सकता  हूं

 ।

 के  तालाब हेैं  |

 जट  जांच  आयोग
 श्री  कर सरकर  लिये  मुझे

 FQVRY  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  सूचना  चाहिये

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  क्या

 की  कृपा  करेंगे  केन्द्रीय  सरकार  ने  बंगाल  तथा  बिहार  सरकारों

 क्या  जूट  जांच  आयोग  जिसकी  से
 भ्रच्छी  किस्म  के  जूट  के  बीजों  की  बृद्धि

 नियुक्ति  जट  उद्योग  की  जांच  पड़ताल  करने  करने  के  लिये  फाम  खोलने  केਂ  कहा

 केਂ  लिये  गई  अपना  प्रतिवेदन  कौर  क्या  उसके  लिये  कोई  झा धिक  सहायता

 प्रस्तुत  कर  दिया  है  देंने  के  लिये  वे  तैयार  हैं
 ?

 यदि  तो  कब
 श्री  कर मरकर  :  इस  का  उत्तर

 क्या  इसके  तथ्यों  एवं  सिफारिशों  देन  के  ey  में  तेयार  नहीं

 की  सरकार  ने  जांच  करली  है  वेदन  विषयक  seal के
 के

 लिये  में  तैयार  हूं  ह
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 श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  क्या  यह  तथ्य  कार्य  wat  हाथ  में  ले  लेना  चाहिये  waar

 है  कि  इस  जूट  जांच  अयोग  ने  जूट  के  विष्य  इसे  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  ?

 के  सम्बन्ध  में  सुझाव  दिये  यदि  हां  तो

 श्री  हे०  ही०  रेड्डी  जी  हां  ।  अन्य
 क्या  उसे  स्वीकार  करने  की  सम्भावना  है  ?

 बहुत  सी  बातों  का  भी  उन्होंने  उल्लेख  किया

 श्री  करमरकर
 :

 यह  उनके  सामने  उन्होंने  कहा  है  कि  कुछ  अतिरिक्त  मशीनें

 भीं  रखा  गया  था  किन्तु  उनकी  सिफ़ारिशों  एवं  अ्रतिरिक्तਂ पुर्जे  इत्यादि  बढ़ा  कर

 के  बारे  में  हमारा  कया  निर्णय  यह  अभी  रितिक  कार्य  की  छः  महीने  के  भीतर  शीघ्रता

 नहीं  बताया  जा  सकता  ।  से  करना  चाहिये  ;  कर्मचारियों तथा  अन्य

 श्री  ही०  है०  चौधरी :  क्या  भारतीय
 मामलों  के  सम्बन्ध  में  बहुत  सी  विस्तृत  बातें

 पटसन  मिल  संघ  ने  जो  मिशन  अमरीका  का  भी  उन्होंने  उल्लेख  किया  है  ।

 भेजा  है  वह  इस  आयोग  की  सिफारिशों  के
 श्री  रघरामय्या  क्या  लिग्नाइट

 प्राकार  पर  ही  गया है  ?  खदान  से  कृत्रिम  तेल  या  wea  रसायन  निकालने

 की  संम्भावना केਂ  सम्बन्ध इस  दल  ने
 श्री  कर मरकर :  नहीं  ।  यह  तो  स्वतंत्र

 मिशन  है  ।  कोई  जांच  की  है  ?

 श्री
 के  सी०

 दल  ने  इस प्रश्न पर
 निबोली  लिग्नाइट  खदान

 कोई  विचार  नहीं  किया  है  t

 २२२५.  श्री  रघरामय्या  :  क्या
 श्री  सी०  आर

 ०  :  क्या
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 दर  घाटी  निगम  के  आधार  पर  सरकार  ने

 क्या  पदाधिकारियों के  उस  दल  कोई  एकीकृत  agate  योजना  दक्षिण

 ने  जिसे  सरकार  ने  निवेली  में  लिगनाइट  भ्ररकाट  तथा  सलीम  जिलों  के  लियें  वहां

 खदान  परियोजना के  प्रथम  काय  का  प्राप्त  व्यूक्साइट  तथा  अन्य  खनिजों

 यन
 करने  केਂ  लिये  नियुक्त  किया  का  पता  लगाने  के  लिये  बनाई  गई  है  ?

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर
 दिया  है  ;  तथा

 at  के०  सी०  रेड्डी  :
 यह  प्रश  तो

 बिल्कुल त
 यदि  at  तो  क्या  उस  प्रति  वेदन

 की  एक  प्रतिलिपि  सदन  पटल  पर  रखी
 ही  दूसरा है  ।  जहां  तक  qa  ज्ञान  है  ऐसा

 कोई  बहु सुत्रीय  कार्यक्रम  नहीं  है  |
 जायेगी  ?

 उत्पादन-मंत्री  (sit  के०  सो०  रेड्डी
 :  सीमा  पर  होने  वाले  आक्रमण

 केवल  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  २२२६.  श्री  एस०  एल०

 wat  है  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंग े:

 चूँकि  यह  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन
 क्या  यह  सत्य  है  कि

 at  हाल

 है  इसे  सदन  पटल  पर  रखना  उचित
 में  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  में  कुछ  सशस्त्र

 नहीं  समझा  गया  ॥
 पाकिस्तानियों  ने  युद्ध  विराम  पंक्ति  पार

 क्या  प्रारम्भिक श्री  रघुरामय्या
 करके  कोहली

 में  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  प्रारम्भिक  भगवान  सिंह  गांवों  पर  aero  किया  था  ;

 कार्य  में
 सफलता

 मिली  इसे  पुरा  करना  क्या यह  सत्य  &  कि  इन  Breet
 कौर  सरकार  को  या  तो  खदान  का

 में  गोलियां
 भी

 चलाई  गई  थीं  ;



 *
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 मतों  तथा  प्रकार  के  उल्लंघनों  को प्रत्येक  प्राण  कब  तथा  किस

 तिथि  को  हुये  और  फलस्वरूप  भारतियों  के  रोंकेगें  ।

 जीवन  एवं  सम्पत्ति  की  क्षति  का  विस्तृत  (ii)  जगतूचक  गाव पर  सशस्त्र

 विवरण  ;  तथा  किस् ता नियों  के  आक्रमण  की  सुचना  जम्मू

 स्थिति  संयुक्त  राष्ट्र  क्षेत्रीय  पर्यवेक्षण  दल
 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या

 कार्यवाही  की  है  ?  को  दे  दी  है  और  वे  इस  की  जांच  पड़ताल

 कर  रहे  हें  ।  ८६ ६८५  आक्रमण  के  बारे  में
 वे  दैनिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल  भारतीय  पदाधिकारियों  द्वारा  जांच  कायें

 के०  चन्दा  )  :  से  ।  मूलूचक
 पुरा  हो  जाने  के  बाद  उस  दल  को  सूचना

 तथा  जगतूचक  गांवों  पर  हुये  आक्रमण  के
 दे  दी  जायगी  ।

 सम्बन्ध  में  तो  समाचार  मिले  हूं  किन्तु  कोहली

 श्री  एस०  गेल  अप्रवाल  सन्‌  PEXQ
 भगवान  सिंह  ग्राम  पर  कोई  हुमा

 है  इस  सम्बन्ध  में  कोई
 समाचार  नहीं  के  शुरू  से  अब  तक  जम्मू  तथा  काश्मीर

 राज्य

 में  युद्ध  विराम  पंक्ति  को  पार  कर
 के

 मिला है
 नियों  ने  ऐसे  feat  प्राक् रमण  किये  हैं  ?

 मूलूचक  तथा  जग तू चक  पर

 श्री  अनिल  के०  १९५३  में
 आक्रमण  का  विस्तृत  विवरण  fart  है

 इस  प्रकार  के  उल्लंघन  १५  हुये  झर  EXR

 (i)  मूलूचक  -?  REYv  को
 में  98.0  |

 १  बजे  के  लगभग  सुलूक  गांव  की

 थीं  एम०  एल०  अग्रवाल  :  भारतीय आर  गोलियों  की  ATA  सुनी  गई  ।

 भर्ती  चौकी  से  भारतीय  सेनिक  गांव  की  राज्यक्षेत्र  में  पाकिस्तानी  इस  प्रकार  के

 ara  फिर  न  करें  क्या  इस  सम्बन्ध  में दौड़े  किन्तु  आक्रमण  कारियों  को  पकड़ने

 में  असमर्थ रहे  ।  ग्राम  बासियों ने  बताया  कि  कोई  कार्यवाही की  गई  है  ?

 १४  पाकिस्तानी  नागरिकों  ने  अ्राक्रमण  भी  अनिल  के०  संयुक्त  राष्ट्

 किया  था  और  वे  दो  जानवर  लेकर  चलते
 क्षेत्रीय  पर्यवेक्षक  दल  वहां  है  हम  तो  इनके

 हूं  ।  एक  स्त्री  की  हत्या  at  उन्होंने  कर  बारे  में  केवल  उसका  ध्यान  प्रा कर्षित  कर

 दी  जांच  का  कार्य  प्रगति  से  हो  रहा  है  ।  ०७
 हं  |

 (il)  जातुक--  Perv
 श्री  टी०  के०  चौधरी :  क्या  उनका

 को
 एक  बजे  के  लगभग  कुछ  सशस्त्र  ध्यान  आकर्षित

 किया  गया  है
 ?

 पाकिस्तानियों  नें  जागरूक  ग्राम  पर

 आक्रमण  किया  ।  हमारे  किसी  व्यक्ति  अथवा
 श्री  अनिल  है०  जी  हां  ।

 सम्पत्ति
 की  कोई  हानि  नहीं  हुई  है  ।  डा०  रम

 सुभग
 माननीय  उपमंत्री

 निम्न  लिखित  कार्यवाहियां  की
 ने  संयुक्त  राष्ट्र  क्षेत्रीय  पर्यवेक्षक  दल  को

 जो  प्रतिवेदन  भेजा  है  क्या  उस  प्रतिवेदन  को
 गई  हैं  :--

 उस  दल  के  अ्रमरीकीਂ  पर्यवेक्षक  भी  देखेंगे  ?

 (1)  इस  प्रकार  छुपकर  art  वालों

 की  रोकने  के  लिये  सीमा  फौजें  तथा  सशस्त्र  श्री  अनिल  के०  दल  तो  दल  ही

 ् |  ह
 विभिन्न  राष्ट्रों  के  व्यक्ति  भी  सदस्य  हो  सकते पुलिस  को  तैनात  कर  दिया  है  विभिन्न

 a
 चौकियों कै  बीच  फ़ौज  के  थे  सिपाही  ह  |
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 विजयवाड़ा  आकाशवाणी  केन्द्र  श्री  रघुरामय्या  :
 इस  तथ्य को

 *
 २२२७.  डा०  रासा  क्या  सुचना  गत  रख  कर  कि  वहां  सुधार  करना  झ्रावश्यक

 जिसमें  अधिक  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  का
 तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 :

 वर्ष  १९५२-५३  तथा  PEXR-VY
 लगाना  भी  सम्मिलित  है  फिर  भी  ReYS-

 YY  के  राय-व्यस्क  में  FEXR-X3  की  अपेक्षा
 में  विजयवाड़ा  श्राकाद्यवाणी केन्द्र  पर  कितना

 कितना  धन  व्यय  किया  गया  है  तथा  १९५४-५४
 कम  घन  की  व्यवस्था  क्यों  की  गई  है  ?

 के  प्राय-व्ययन  में  feat  धन  की  व्यवस्था
 डा०  अन्तर बहुत  थोड़ा  है

 की
 गई  है  ;  शर  वह  भी  कुछ  सैकड़ों

 का  ।
 वास्तव  में

 sist  तथा  हैदराबाद  के  इस  व्ययक  काल  में  स्टूडियो  तथा

 गाना  क्षेत्र  में  कितने  रेडियो  हैं  ;  मीटर  इसी  स्थिति में  रहेंगे  ।  ग्राहक  क्षेत्र  के

 तथा  लिये  शक्ति  की  बुद्धि  करने  की
 जो

 योजना

 है  वह  पंच  वर्षीय  योजना  में  पुरा  करने
 का

 इन  रेडियो  की  अनुज्ञप्ति  शुल्क

 से  कितनी  ara  हुई  है
 ?  विचार है  ;  इस  राय-व्यस्क वर्ष  में  निचय

 ही  यह  पूरी  नहीं  होगी  ।  हो  सकता  है  कि  यह

 सुचना  तथा  प्रसारण मंत्री  कायें
 अ्रगले  वर्ष  में  भी  चालू  रह े।

 कर )  से  विवरण सदन  पटल
 चलचित्र  विभाग

 पर  रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट ९,
 २२२८.  सरदार  हुक्म  क्या

 अनुबंध  संख्या  २५]

 डा०  रासा राव  :  क्या  सरकार को  इस
 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने

 की
 ~

 कृपा  करेंगे  कि  RExR  में  सिनेमाघरों  को

 बात  का  ज्ञान  है  कि  इनमें  से  बहुत  से  रेडियों
 उधार  दिये  गये  चलचित्रों  पर  लिये  गये  किराये

 पर  विजयवाड़ा  से  प्रसारित  कार्यक्रम  सुनाई
 से  चलचित्र  विभाग  को  कितनी  ara  हुई

 ?

 नहीं  देते  ?

 डा०  केसकर
 :

 जी  हां  ।  किन्तु  माननीय
 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री

 ३२,३०,०३४  रुपये  |
 सदस्य को  ध्यान  होगा  fee  प्रारम्भ में

 तेलगू  कार्यक्रम  केवल  विजयवाड़ा  से  ही  सरदार  हुक्म  fag:  क्या  इस  राशि में

 नहीं  था  अपितु  मद्रास  शर  विदेशों  से  प्राप्त  किराया  भी  सम्मिलित  है

 वाड़ा  दीनों  ही  स्थानों  से  कराता  क्योंकि  शर  यदि  तो  वह  कितना
 ?

 उस  समय  ये  दोनों  स्थान  एक  ही  राज्य
 में  डा०  केसकर  समुद्र  पार

 a1
 के  व्यावसायिक वितरण  का  किराया  इसमें

 डा०  रामा  क्या  ट्रांसमीटर को  सम्मिलित नहीं  है  ।  aa  खेद  है  कि  में  वह

 अधिक  afacandtt aad FF ae बनाने  के  बारे  में
 bas

 संख्या  नहीं  बतला  सकता  |

 सरकार  ने  कोई  निर्णय  कर  लिया  है
 ?

 सरदार  हुक्म  सिंह  क्या  इस  वर्ष

 Blo  केसकर  :  सरकार ने  कोई  निर्णय  विदेशों  में  हमारे  चलचित्रों  के  व्यावसायिक

 नहीं  किया  है  किन्तु  आंध्र  क्षेत्र  के  लिये  अधिक
 वितरण के  सम्बन्ध  में  कोई  ऋण  दिया  जा

 शक्तिशाली  ट्रांसमीटर  बनाने  के  लिये  हम  बड़ी  सका है  ?

 गम्भीरता से  विचार  कर  रहे  हें  और  आशा हू  डा०  केसकर  श्रीमान  |  ह्म

 fe  इस  के  बारे में  शीघ्र  ही  कोई  fra  विदेशों  में  अपने  चलचित्रों  के  व्यवसायिक

 कर  लेंगे  ।  वितरण  को  धीरे  धीरे  बढ़ा  रहे  यूरोप
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 कोसी  परियोजना

 के  साथ  प्रबन्ध  कर  चुके  हैं  हमें  *
 २२२९.  श्री  एस०  एन०  दास  :  '  क्या

 है  कि  हम  बाहर  अपने
 चलचित्रों

 के  वितरण  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रीਂ  यह  बताने  की

 सम्बन्धी  जाल  को  कौर  थ्फ्  सकेंगें  |
 कृपा  करेंगे

 सरदार  हुक्म  सिह  १९५२  में
 किन  कोसी  परियोजना  को  क्रियान्वित

 किन देशों में  हमारे  चलचित्र  दिखायें  गये
 ?  करने  का  काम  सौंपने  के  लिये  सरकार  ने  हाल

 ही  में  जिस  प्रकार  के  संगठन  का  अनुमोदन

 डा०  केसकर  :  निम्नलिखित देशों  में
 किया  है  क्या  उसे  alee  रूप  दे  दिया  गया

 ग्रेट  उत्तरी

 फाइल  आफ  चैनल  द्वीप

 यदि  तो  वह  क्या  है  ;
 परिश्रमी

 सम्पूर्ण  पश्चिमी
 क्या  परियोजना  को  क्रियान्वित

 करनें  के  सम्बन्ध में  नेपाल  सरकार की

 कृति  प्राप्त  हो  गई  है  ;  ग्रोवर
 उत्तरी  तथा  दक्षिणी

 पुर्तगाली  पूर्वी  भ्र
 बेल्जियम  कार्य  के  कब  तक  आरम्भ  होने

 मेगाडिस्सियो  की  सम्भावना है  ?

 तथा  ब्रिटिश
 योजना  व॒  सिंचाई  तथा  faq  मंत्री

 फिजी  :  तथा  बिहार

 ड्यू  और  नेपाल  |
 एक  नियंत्रण  बोड़े  की  सहायता

 थ्री  कासलीवाल  +  क्या  सरकार का  इन
 से  ,  जिसका  संगठन  शीघ्र  ही  बिहार  az

 कार  द्वारा  किया  जायेगा  ,  कोसी  परियोजना
 चलचित्रों  को  उन  स्थानों में  दिखाने  का  है

 को  क्रियान्वित  करेगी  |
 इरादा है  जहां  प्रदर्शनियां  हो  रहीं  हें  जहां  सभी

 श्रीमान । देशों  की  वस्तु ग्न ों  का  प्रदर्शन  किया  जाता  है  ?

 बिहार  सरकार  प्रारम्भिकਂ कार्य
 डा०  केसकर  :  भारत  को  प्रदर्शनियों

 कर  चुकी  ।

 में  या  बाहर  की  प्रदर्शनियों में  ?
 श्री  एस०  एन०  हाल  ही  में  भारत

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  माननीय
 सदस्य

 तथा  नेपाल  के  बीच  जो  करार  सम्पन्न  हुमा

 भारत  की  प्रदर्शनियों  के  सम्बन्ध  में  पूछ  रहे  है  उस  में  जिस  समायोजन समिति  का  विचार

 हें  या  बाहर की  ?  किया  गया  था  क्या  वह  बना  दी  गई  है
 ?

 at  कासलीवाल :  मेरा  अ्भिष्राय
 lant

 श्री  नन्दा
 :

 करार  हो  चुका  है
 ।

 इस

 लिपसिंग  तथा  अन्य  स्थानों  में  होने  वाली  के  सदस्य  नियत  किये  जानें  वाले  हैं  ।

 प्रदर्शनियों  से  है  ।
 श्री  एस०  एन०  क्या यह  सत्य

 डा०  केसकर  :  हम  निश्चय ही  ऐसा  है  कि  बिहार  सरकार  को  इस  परियोजना

 करना  पसन्द  करेंगे  श्र  में  समझता  हूं
 कि  के  लिये  कोई  उपयुक्त  मुख्य  इंजीनियर  ढूंढ़ने

 वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  का  प्रचार  विभाग
 में  बड़ी  कठिनाई  हो  रही  है  ate

 यदि

 यह  कार्य  कर  रहा  है  ।  में  यह  सुझाव  अपने  तो  केन्द्रीय  सरकार  इस  विषय  में  किस  प्रकार

 माननीय  सहयोगी
 के  पास  भेज  दूंगा  ।  सहायता  करेगी

 ?
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 श्री  rat  केन्द्रीय  सरकार  सहायता  श्री  नन्दा :  इस
 की

 लागत  लगभग

 करने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  ।  पूरी  अया

 है  कि  हम  शीघ्र dt
 कोई  उपयुक्त  पदाधिकारी

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  संयुक्त  नियंत्रण

 ढूढ़  लेंगे ।  होगा ?

 श्री  भागवत आज्ञा  :  इस  बात  को
 थ्री  नन्दा  :  नेपाल  श्र  बिहार  के

 ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कुछ  समय  पूर्व  सिचाई

 तथा  विद्युत  मंत्री  ने  यह  सुझाव  दिया  था
 a  |
 मध्य  संयुक्त  नियंत्रण  का  कोई  प्रदर  ही  नहीं

 fe  कोसी  परियोजना  को  क्रिप्रात्वित  करने

 एशिया  तथा  सुदूर-पूर्वे का  आर्थिक  आयोग के  लिये  भाखड़ा-नंगल  are  हीरा कुद

 योजना गों  के  नमूने  पर  व्यवस्था  की  श्री  डी०  ato  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की में  जानਂ  सकता  हूं  कि  क्या  कोसी  परियोजना

 को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  कोई  नई  प्रकार  कृपा  करेंगे  :

 की  व्यवस्था  की  जायेगी  कौर  किसी  इंजीनियर

 को  इसका  अध्यक्ष  बनाने  की  श्रपेक्षा  किसी
 क्या  एशिया  तथा  सुदर  पूरव

 के  आर्थिक  आयोग  का  दसवां  सत्र  हाल  ही  में
 अरन्य  को  अध्यक्ष  बनाया  जायेगा  ?  क्या

 केडी  में  था  ;

 इस  योजना  को  भारत  सरकार  की
 यदि  तो  क्या  इस  में

 भारत

 कृति  प्राप्त है  ?
 के  प्रतिनिधि  शौर

 श्री  जो  कुछ  भी  किया  जायेगा
 यदि  तो  भारतीय  प्रतिनिधि

 वह  बिहार  सरकार  भारत  सरकार  के
 मण्डल  ने  चर्चा  के  लिये  कौन  कौन  सी

 बीच  अच्छी  प्रकार  सलाह  करके  किया  जायेगा  ।
 समस्यायें  प्रस्तुत  की  थीं  ;

 भाखड़ा  नियंत्रण  बोर्डे  तथा  हीरा कुद
 ध द

 का  उल्लेख किया  गया  है  ।  कोसी  परियोजना  वाणिज्य  मंत्री  (sit

 के  लिये  जो  faa  बोर्ड  बनाया  जयेगा  तथा  श्रीमान  |

 वह  बहुत  कुछ  उनके  समान  ही  होगा  ;  किन्तु  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  ने

 उसमें  कुछ  होना  स्वाभाविक  है  चर्चा  ®  लिये  कोई  विशेष  समस्या  नहीं

 कि  वहां  की  परिस्थितियां  कुछ  भिन्न  हैं  ।  प्रस्तुत की  ।

 श्री  टी०  के०  बिहार  सरकार
 में  इतना  ate  बता  देनाਂ  चाहता  हूं  कि

 वहां  जो  भी  प्रदान  उठाये  गये  थे  उन  सब
 में

 जो  संगठन  बनायेंगीਂ क्या  उस  केਂ  ऊपर
 भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  ने  सक्रिय  रूप

 केन्द्रीय  सरकार  के  कोई  नियंत्रण  होगा  ?

 से  भाग  लिया था  i

 श्री  निदा  :  नियंत्रण  बोड़  पर  केन्द्रीय
 श्री  डी०  ato  इस  की

 सरकार  के  कुछ  प्रतिनिधि होंगे  ।
 सदस्यता  से  भारत  को  कुल  लाभ

 क्या

 श्री  शम०  एल०  अगवा :  इस  =?

 परियोजनाਂ की  अनुमानित  लागत  कितनी  श्री  :  यह  एक  प्रादेशिक

 है  और  क्या  इसे  केन्द्रीय  सरकार  उठायेगी  योग  है  कौर  जैसे  हमें  art  देश  के
 विकास

 अथवा  केन्द्रीय  सरकार  तथा  बिहार  सरकार  में  रुचि  है  वैसे  ही  इस  क्षेत्र  के  विकास  में  भी

 दोनों  हीਂ  इस  में  हिस्सा  बनायेंगी  ?
 बहुत  रुचि है

 ।
 ote  में  विचार

 विनिमय



 ३१०९  मौखिक  उत्तर  ¥  मई  १९५४  मौखिक  उत्तर
 दे  Ro

 होता  है  कौर  कभी  कभी  प्रायोगिक
 करें  चारियों  डा०  राम  सुभग  fag

 :
 क्या

 की  भ्राता-बदली भी  हो  जाती  है  ।  इस  नंगल  परियोजना  उत्पादित  बिजली

 प्रदेश से  सम्बन्धित  देशों  के  लिये  श्रपने  पंजाब  तथा  भारतीय  राज्यों की

 विचारों  को  प्रकट  करने  के  लिये  यह  बहुत  श्रावव्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिये  पर्याप्त

 ही  उपयोगी गोष्ठी  है  ।  होगी ?

 श्री  डी०  सो०  दामाँ
 :

 इस  झ्रायोग  के  श्री  हाथी
 :

 यह  भारत  की  झ्रावश्यकताश्रों

 लिये  प्रतिनिधियों का  चुनाव  किस  श्राधार  को  पूरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  होगी
 ।

 पर  किया  जाता  है  कौर  क्या  इसके  कुछ
 डा०

 राम  gam
 प्रस्तावित

 प्रतिनिधि बहुत  समय  चले

 करार  के  श्रन्तगंत  पाकिस्तान  को

 थी  कर मरकर :  ये  प्रतिनिधि उस
 कितनी  बिजली  दी  जायेंगी  ?

 देश  की  सरकार  के  प्रतिनिधि  होते  है  जो
 श्री  mia  इस  विषय

 ग्रायोग का सदस्य या का  सदस्य  सहायक-सदस्य है  ।
 में  कोई  पक्का वचन  नहीं  दिया  गया  है  या

 इस  बार  हमारे  मुख्य  प्रतिनिधि  श्री  लंका  में  प्रस्ताव नहीं  किया  गया  है  ।  उन्होंने  सम्भवतः

 भारत  के  उच्चायुक्त  श्री  सी०  सी०  देसाई  १०,०००  किलोवाट  की  माँग की  है
 ।

 qa  उन  के  साथ  कुछ  सहयोगी

 डा०  राम  सुभग सिंह  क्या  शझ्रागामी

 करार के  श्रतुसार  पाकिस्तान  को  दी  जाने
 थ्री  डी०  सी०  शर्मा  :  भारत  सरकार

 को  इस  को  चन्दे  या  किसी  कौर  रूप
 वाली  बिजली  की  मूल  दरें  भारतीय  राज्यों

 में  कितना  धन  देना  पड़ता  है  ?  की  दरों के  समान  ही  होंगी ?

 श्री  कर मरकर
 :

 पूर्व  सूचना  श्री  हाथी
 :

 दरें  प्रभी  निश्चित  नहीं  की

 |  इस  विषय  में  बातचीत  हो  रही  है  ।
 पाकिस्तान को  बिजली  का  सम् भरण

 २२३१.  डा०  राम  सुलग  fag:  क्या
 डा०  राम  सुभग  सिह

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  अध्यक्ष  शान्ति

 कृपा  att  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि  भारत  सरदार  हुक्म  सिंह  ।

 शर  के  बीच  भाखड़ा-नंगल

 परियोजना  से  बिजली  देने  के  लिये  एक  सरदार  हुक्म  fag:  क्या  बातचीत  यह

 दीघंकलीन करार  करने  का  विचार  कियां  मान  कर  की  गई  थी  कि  हमारे पास  फालतू

 बिजली  जिसे  भारत  में  प्रयोग  नहीं

 feat  जा  सकेगा  शारिवा  क्या  यह  समझ

 सिचाई  wat  विद्युत  उप मंत्रो
 कर  की  गई  थी  कि  हमें  कुछ  देशी  मांग  को

 :  श्रीमान्‌, गत फरवरी में पंजाब गत  फरवरी  में  पंजाब
 भ्र तृप्त रहने  देता  होगा  ?

 सरकार  तथा  पंजाब  सरकार

 श्री  देश  की  शझ्रावस्यकताओं के  प्रतिनिधियों के  बींच  इस  सम्बन्ध

 में  प्रारम्भिक  बातचीत  हुई  freq  किसी  को  पुरा  करने  के  जो  बिजली  फालतू

 की  site  से  afar  रूप  से  कोई  वचन  नहीं  बचेगी  केवल  उतनी  ही  पाकिस्तान को  दी

 दिया  जायेगी
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 थ्री  हजारिका  :  पंच  वर्षीय  खोजता  के

 श्री  एल०  जोगेश्वर सिह
 अंतगंत  ८  औषधालय  तथा  १३

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 :  स्वास्थ्य एकक  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 वर्षीय  योजना  के  पासीघाट  तथा
 क्या  यह  सच  कि  सरकार

 त्यूनसांग  के  दो  आधारभूत  अस्पतालों  के
 उत्तर  पूर्वी  सीमान्त  एजेंसी  म  आधारभूत

 अस्पताल  खोलने  का  विचार  करती  हमनें  पांच  और  अस्पताल  तथा  तीस

 औषधालय  स्थापित  किये  हैं  ।  इसके
 यदि  तो  ऐसे  आधारभूत  अतिरिक्त  पांच  वर्ष  में  बाईस  घुमन्तु  स्वास्थ्य

 अस्पताल  मं  की  संख्या  bi
 एकक  भी  स्थापित किये  जायेंगे  |

 अभी  तर्क  इस  सम्बन्ध  में  कितनी

 प्रगति हुई  है  ;
 तथा

 श्री  uso  जोगेश्वर  प्रत्येक

 आधारभूत  अस्पताल  में  रोगियों  के  लिये  कितनी

 इन  अस्पतालों  से  एजेंसी  की
 खाटों

 का  प्रबन्ध  किया  गया  है
 *

 जनता  की  आवश्यकतायें  कहां  तक  पुरी हो
 श्री  हाज्ञारिक  :.  पासीघाट  के

 सकती  हैं
 ?

 भूत  अस्पतालों  A  पचास  खाटों  का  प्रबन्ध

 प्रधान  मंत्री  के  सभा-सचिव  जे०  किया  जायेगा  ।

 |  | |  ह
 एन०  हां

 कोयले की  खानें
 21

 म
 ५  *2233.  श्री  संगीता  :  क्या  उत्पादन

 स्वांग  सीमान्त  डिवीज़न

 पासीघाट  में  खोले  जाने  वाले  आधारभूत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 अस्पताल  योजनायें तथा  प्राक्कलन  तय्यार  क्या  उड़ीसा  राज्य  की  कोयले

 कर  लिये  गये  हें  तथा  उनकी जांच  की  जा  की  खानों  कोयला  खान
 तथा

 रही  हैं  ।  त्यूनसांग में  खोले  जाने
 वाल  १९५२  लागू  कर  दिया

 अस्पताल  की  योजनायें  तथा  प्राक्कलन  अभी  गया हे  ;

 तय्यार  किये  जा  रहे  यदि  हां  तो  १९५२  तथा

 हो  सकता है  कि  इन  दो  अस्पतालों  १९५३  में  कितना  उपकर  एकत्रित  किया

 से  सारी  ऐजेन्सी  की  जितना  की  आवश्यकतायें  न्य छ  तथा

 की  पूर्ति  न
 हो  सके ।  परन्तु  विचार यह  है  यदि  नहीं  तो  इस

 का  कारण

 कि  धीरे
 धीरे  एजंसी  के  छे  डिवीजनों  में

 से  प्रत्येक  में  एक  अस्पताल  खोल  दिया  जाये  ।  उत्पादन  मंत्री  के  सभा-सचिव

 तब  तक  यह  दो  अस्पताल इन  दो  डिवीजनों  की  आर ०  जी०  ar  |

 जनता  के  लिये  अतिरिक्त  डाक्टरी  तथा
 जब  कोयला भेजा  जाता है

 चीर  फाड़  सम्बन्धी  सुविधाओं  का  प्रबन्ध
 तो  रेलवे उस  पर  उपकर  वसूल  कर

 लेती

 करते  रहेंगे
 हू

 न् श्री  एल०  जोगेश्वर  अभी
 ,

 होता  ए  इसके  अलग  अलग  राज्यों  के  अलग

 कितने  अस्पताल  बनाये  गये  हैं  त  था  पर्व न्य  वर्षीय  अलग  आंकड़े  नहीं  रखें  जाते  उड़ीसा

 योजना  के  sata  कितने
 अस्पताल  बनाने  से जो  कोयला  भेजा  गया  हैं  उसके  आंकड़ों

 का  विचार  किया  जाता  है  ?  से  अनुमान  लगाया  जाता  कि
 इस  उपकर
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 है  888.0

 की  प्राप्ति  १९५२ में  लगभग  ,६३,२४ ३  अच्छा  किस्म  का  नमक  तैयार  करने में

 रुपया  |  है  ब  र  ने  बहे
 a  लगभग  8,6,  9RC  यता  दे  और  गवेषणा  प्रयोग  शालाओं  अथवा

 Tal हुई  होगी  |  माडल  फ़ोरमों  के  संस्थापन का  उत्तरदायित्व

 तथा  उद्योग  विकास  से  सम्बन्धित  अन्य
 यह  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 कार्यों का  कार्यभार  WET  करे  ।

 श्री  संगण्णा  :  यह  उपकर  किस  सरकार  ने  समिति की

 frat  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।
 के  द्वारा  वसूल  किया जा  रहा  हू

 क  1 <  ot
 आर० जी०

 उपकर
 श्री के०  ato  क्या  अब  तक

 हसूल  के  साथ  वसूल  कर  लिया  जाता  हैं
 ।

 नमक  विभाग  का संचालन उस  रीति  से  नहीं

 संगण्णा  :  यह  उपकर  किस  प्रयोजन  किया  जाता  था  जिस  की  कि  अब  इस  समिति

 के
 लिये  वसूल  किया  जाता  है

 ?  ने  सिफ़ारिश  की  हूँ
 ?

 श्री  आर०  जी०  दुबे  :  इस  का
 प्रयोजन

 भ्  श्री  आर०  जी०  इसके  तीन
 id  संरक्षण  तथा  स्टोर  करना  जेसा कि  मेरे

 पहल  नमकਂ  मंत्रणा  समिति  ने  न्यूनाधिक
 साथीਂ  माननीय  मंत्री ने  बताया  है  ।

 sar  आधार पर  सिफ़ारिशें  की  जिस

 श्री  इस  उपकर  की  दोष  आधार  पर  कि  नमक  विशेषज्ञ  समिति a

 धन  राशि  कितनी  सिफ़ारिशें  area  हम  भी  निश्चय ही  उसी

 श्री  आर०  जो ०  दुबे
 आधार  पर  काय  कर  रहे  हैं  जिस  आधार

 मुझे  यहां  दिखाई  नहीं  देते  हैं  ।  पर  कि  समिति  ने  सिफ़ारिशें  की

 नमक  विभाग
 प्राक्कलन  समिति  नें  कछ  ऐसे  प्रस्ताव  रखे

 जो इन  सिफ़ारिशों  के  विरूद्ध  थे  |  जह

 २२३४  थी  के०  सौ०  सोनिया
 तक  बचत  करन  का  पहल  ममक  विभाग  ने

 क्या  उत्पादन  मंत्री
 यह  बताने

 की  प्राक्कलन  समिति  की  सिफ़ारिशों  के  अनीता

 कृपा  करेंगे  कि  क्या  नमकਂ  मंत्रणा  समिति  कछ  बचत  करने  वाले  उपायਂ  किये हें  ।

 ने  सिफ़ारिश की  थी  कि  नमक  विभाग को

 विकास  विभाग के  रूप  में  फिर  से  संगठित  श्री  के०  Ato  सोनिया  :  व्या  इस  समिति

 की  सिफ़ारिशों  के  कुछ  अतिरिक्त करना  तथा  चलाया  जाना
 ?

 व्यय  होने  की  आशंका  है
 ?

 यदि  at  तो  किस  विचार से

 ऐप  सिफ़ारिश  की  गई  ?
 श्री

 आर०
 जी०  कदापि  नहीं  ।

 क्या  सरकार  ने  इस  विषय  में  इसके  graded  निकाय  क

 pre  निर्णय  किया  यदि हां  तो  क्या  ?
 के  पश्चात  नमक  विभाग  ने  तीन  लाख  रुपये

 उत्पादन  मंत्री  के  सभा-सचिव
 की  बचत  की  हे  ॥

 आर ०  जी०  दुबे  )  हां
 ।

 श्री  भागवत झा  कया  सीमा

 fen  का  पालन  किया  गया  न्य डा
 तथा ऐसी  सिफ़ारिश

 करने
 का

 विचार

 यह  था  कि  नमक  विकास  विभाग  क्या  सिफ़ारिशों के  अनसार  कोई  गवेषणा

 विभाग  स्थापित  किया  गया  ् Q  या  उसके का  कार्य  करे  तथा  वह  नमक  बनाने  वालों

 को  उत्पादन  के  सुघार  करने  तथा  स्थापित  करने  का
 विचार  किया जा  रहा  है

 ?
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 श्री  आर०  जी०  अभी तो  एक  जो  रेडियो  सेट  वहां  तय्यार  किया

 माइल  फ़ारम
 वडाला  में

 इस  के  उस  का  अनुमानित  मूल्य  कितना

 रिक्त  तीन  की  प्रयोगशालायें  हैं  होगा
 ?

 दक्षिण  भारत  में  नई  प्रयोगशालायें

 वाणिज्य  मंत्री  :
 का  विचार  है  ।  अभी  हाल  में  भावनगर  में

 ।
 प्रधान  मंत्री  द्वारा  एक  नमक  गवेषणा

 ध  एक  सुझाव  था

 से  सरकार  के  पास at  उद्घाटन  किया  गया  था  ।  इसके

 रिक्त  चालू वर्ष  के  लिये  विस्तृत  विकास  कायें
 कोई  जानकारी नहीं  है

 क्रम  तय्यार  किया  जारहा  है  ।
 अलीपुर का  सरकारी  जांच  घर

 सरदार  हुक्म

 क्या  आभास  तथा  संभरण  मंत्री प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 टेकना लिजी की  संख्याओं
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९५३  में

 अलीपुर  के  सरकारी  जांच  घर  द्वारा  किये

 कै  २२०९.  श्री  माधव  रेड  क्या
 वाले  सामग्रियों  के  विश्लेषणों  तथा

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  जांचों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 कृपा  करेंगे  कि  क्या  ग्रामोद्योग तथा  छोटे

 पैमाने  के  उद्योगों के  विकास  के  लिये
 गेर  सरकारी  सेवायों  अथवा

 टेकनालिजी
 सरकारी  निकायों  के  लिये  की  गई  जांचों  की

 की  बहु प्रयोजनीय  संस्थायें

 संख्या  कितनी  है
 ?

 स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 शुल्क  के
 रूप

 में  कितना  धन
 वाणिज्य  मंत्रो

 प्राप्त  हुआ
 ?

 प्रतिष्ठान  के  तत्वावधान में  ग्रामोद्योग

 आवास  तथा  संभरण  मंत्री
 तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  अन्तर्राष्ट्रीय

 विशेषज्ञों  का  एक  दल  अभी  हाल  में  भारत  स्वर्ण  Rook |

 आया  था  ।  उस  दल  ने  इस  प्रकार  का  एक  ५,९८२  गैर  सरकारी  सेवायों

 के
 सुझाव  दिया  हैं

 ।

 ि  तथा

 ५३३

 सरकस  Rees  के

 रेडियो  सेट

 लिये

 FQ  श्री  मुनि स्वामी :  कया
 वास्तविक  io  लाख

 सांकेतिक  ३*१७  लाख
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की

 कल भक्  ६९२  लाख
 कृपा  करेंगे  :

 क्या  ag  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  इन्डिया  सप्लाई  मिन  वाशिंगटन

 के
 सरकारी  सूक्ष्म  उपकरण

 कारखाने  में
 aft  डी०  पी०  शर्मा

 रेडियो  सेट  बनाने  का  कार्य  आरम्भ  करने  राजा रमण  :

 का  विचार  है  ;
 क्या  आवास  संभरण

 यदि हां  तो  कारखाने  की  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 :

 वार्शिगटन  इण्डिया

 कारखाने  के  कार्य  आरम्भ  करने  सप्लाई  मिशन के  सरकार  द्वारा

 की  कब  तक  आशा  की  जाती  तथा
 एक  नये  भवन  का  निर्माण  किया  गया  हैं  ;
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 यदि  a  तो  उस  की  लागत  पार  कर
 के  भारतीय  प्रदेश  में

 आ
 गया  तथा

 क्या  तथा  फल  के  वृक्षों  को  बरबाद  करने
 लगा  उन्होंने

 कछ  फ्रांसीसी  भारतीयों  जिन्होंने  भारतीय उस  भवन  का  प्रकार

 प्रयोग किया  जायेगा  ?  प्रदेश  में  शरण  ली  थी  जबरदस्ती  पकड़  ले

 जाने  का  भी  प्रयत्न  किया ।  शीघ्र ही  मद्रास आवास  तथा  संभरण  मंत्री

 cat  :  हां  ।
 की  विशेष  पुलिस के  स्थल पर  भेजे

 तभी  फ्रेंच  इण्डियन  पुलिस  ने  गोली
 ११,९७,०००  रुपये  \

 वर्षा  आरम्भ  कर  दी  ।  गोली  वर्षा  भारतीय

 इस  भवन  इण्डिया  सप्लाई
 क्षेत्र  के  अन्दर  की  गई  ।  फ्रेंच  इण्डियन

 frat  तथा  भारतीय  दूतावास
 से  सम्बद्ध  शरणार्थियों  के  चोटें लगीं  ।  उन

 में  से  तीन

 लेखा  परीक्षण  के  कार्यालय  खोले  गये  के  सख्त  चोटें आई  ।  टिण्डीवानम के  भारतीय

 अस्पताल  में  उनका  उपचार  किया  गया  ।
 फ्रेंच  इण्डिया  पलिस  द्वारा  अनधिकार  प्रबंध

 श्री  एस०  एन०  दास
 पॉंडिचेरी फ्रांसीसी

 आयुक्त  के  पास  तथा  नई  दिल्‍ली  के  फ्रांसीसी
 २२३७.  बगावत  :

 Lat  रघुरामय्या  राजदूत  के  पास  जोरदार  विरोध  पत्र  भेजे

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  गयें
 ।

 फ्रांसीसी  प्राधिकारियों से  अनुरोध

 करेंगे  ।  किया  गया
 कि  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति

 को  रोकने के  तात्कालिक  उपाय

 क्या  यह  सच  है  कि  १२  अप्रेल  जियों  को  दण्ड  दें  तथा  जिन  व्यक्तियों  को
 १९५४  को  फ्रेंच  इण्डिया  सशस्त्र  पुलिस  ने

 सम्पत्ति  की  क्षति  उठानी  पड़ी  हें  तथा  त्रोर्टे

 भारतीय  संघ  के  प्रदेश  में  अनधिकार प्रवेष

 किया  तथा  भारतीय  ग्रामों  में  गोली  चलाई
 आई  हैं  उन  को  क्षतिपूर्ति अदा  करें  ।

 fa  के  परिणामस्वरूप
 '
 अनेक  व्यक्ति  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  धन  लगाना

 घायल हो  गये  ;  ४७१.  श्री  के०  पी०  त्रिपाठी  :

 यदि  हां  तो  यह  घटना  किन
 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  भारत  में  उद्योगों  के  गैर  सरकारी क्षेत्र

 (1) =a इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपाय
 में  कल  कितना  धन  लगा  हुआ  है  ?

 किये  गये
 ?  इस  में  कितना  देशी  और  कितना

 विदेशी धन  है  ?
 बेदेशिक-काये  उपमंत्री  अनिल

 छ्०
 हां

 ।
 कितना  विदेशी  धन  भारतीय

 पूंजी  के  साथ  भागीदारी में  है  ?
 यह  घटना  पिल्लई  चावड़ी

 नाम  के  भारतीय ग्राम  में  हुई  ।  १२  अप्रैल
 विदेशी

 और  देशी  पूंजी  ने  पृथक

 को  भारतीय  पुलिसमैन  वहां इस  शिकायत  पृथक  कितना  लाभांश  प्राप्त  किया  और

 १९४८  सेਂ  उन्होंने  रक्षित  निधि  में  कितना
 की  जांच  करने  के  लिये  गये  थे  कि  फ्रेंच

 सखा  स ठी  ?
 इण्डियन  गुण्डे  भारतीय प्रदेश  के  फलवाले

 बागों  को  बरबाद  रहे  ह्  उस  (=)  इन  वर्षों  में  पृथक  पृथक  लाभ

 फ्रेंच  क्षेत्र  से
 लगभग  १००  जिन  के  साथ  ,  मैं  से  विदेशी  और  देशी  पूंजी ने  कितना  धन

 फ्रेंच  इण्डियन  पुलिस  का  एक  दल  सीमा  लगाया है  ?

 131  PSD.
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 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री  हाथी  )  :  राजस्थान  सोमा  पर  धावे

 क  ी  ० पे  vo पे ४.  श्री  शोभा राम राम  क्या  प्रधान
 जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 है
 ।

 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  S&
 ३७  जून  १९४८  को  भारत

 सें  ३२०  करोड  रुपये  विदेशी  पंजी  ५४
 में  राजस्थान  सीमा पर  कितने  धावे

 ए  थ्या  ?
 हुई थी  ।  छ  |

 भारतीय  पूंजी  की  भागीदारी  प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल

 में  Rod  करोड़  रुपये
 विदेशी  पूंजी  लगी  पहल  जनवरी  १९५३  से  २८  फरवरी  १९५४

 TH  राजश्यात  सीमा  पाकिस्तानी हुई  थी  ।

 जानकारी  जनों  द्वारा  कल  २३९  धावे  किये  गय  थे  । तथा

 लब्ध  नहीं  है  ।
 arta  चालित करघे

 कई
 Sey  श्रीगार्डिलिगन  ats

 |  श्री  qt  प्रसाद :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  @  बतान

 ४७२.  श्री  जी०  एल०  चौधरी :  की  कृपा  करेंगे  कि  १९५३  और

 |  Sto  राम  सुलग  सिह
 :

 १९५४  के  देश  में  शक्ति

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 चालित  करघे  लगाने  के  लिये  कितनी

 की  कृपा  करेंगे कि  ज्ञप्तियां  दी  गई  थीं  ?

 बढ़िया  बहुत  बढ़िया  अनुज्ञप्ति  देने  की  क्या  प्रक्रिया

 कपड़ा  बनाने  के  लिये  PSH R-KY  में  कितनी  +  ?

 सुई  विदेशों  से  मंगाई  गई  और

 (7) ग
 vr  MSR ष्  और  १९५४  में

 ठ  रुई  किन  किन  देशों  ut
 or

 ज्ञप्तियों  के  लिये  अन्य  राज्य  से  कितने
 yy ame गई  ?  प्रार्थना  पत्र  प्राप्त  किये  गये  थे

 ?

 वाणिज्य  मंत्री  (at  )  कितनी  अनुज्ञप्ति यां  दी  गई

 ६६७,४८०  गांठें  मंगवाई  we  थीं  था

 यह  निश्चय  से  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  यह
 कितनी  अस्वीकृत  की  गई  थां

 रुई ई  पुर्णतया  बढ़िया  और  बहुत  बढ़िया  कपड़ा  और  अस्वीकृति  के  क्या  कारण  थे  ?

 बनाने  के  लिये  प्रयोग  में  लाई  गई  थी  ।
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 संसदीय  वाट  विवाद

 के  अतिरिकत.कार्यवाही )

 शासकीय
 वृत्तान्त

 a

 कए एस् है  Bed

 समिति  को  निर्दिष्ट  करने  के  सम्बन्ध  में  डा०

 काटजू  के  प्रस्ताव  पर  अग्रेतर  चर्चा  करेगा  ।

 गह-कार्य  तथा  र  तय  मंत्री

 ४  मई  १  ९५४
 कल  मेंने  अपने  न्यायालयों  में  कूट  साक्ष्य  के

 कं  दीकि ee  विषय  में  तथा  इसे  विधायिनी  प्रक्रिया  और

 जनमत
 के

 जोर
 से

 यथासम्भव  रोकने  की सभा  सवा  अठ  बजे  समवेत  हुई
 —

 आवश्यकता के  बारे  में  FS  कहा  था  ।  जहां
 {arerer

 महोदय
 पीठासीन

 तक  विधायिनी  प्रक्रिया  का  सम्बन्ध  अनुभव

 प्रगति  स्तर
 से

 यह
 चलता  है

 कि  केन्द्रीकृत

 भ  |  |  2 ै
 प्रशासन  से  इस  मामले  पर  बहुत  हानिकारक

 प्रभाव  पड़ा  यदि  गवाहों  से  सह-निवासियों

 ९.१६  स०  पू०  के  सामने  जिरह  की  जाय  तो  झूठे  बयानों  के

 सदन  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 न  देने  की  मनोवृत्ति देखने  में  आती है  ।  इस

 पर  जनमत एक  रोक  का  काम  करता  है
 ।

 हमारी  पुरानी  कृषि  अर्थ-व्यवस्था  के  दिनों परिसीमन  आयोग  अन्तिम
 आदेश  संख्या  १०

 जब
 स्थान  पर  केन्द्रीकृत  न्य

 सबू-कायम  मंत्री  सत्य  नारायण

 नहीं  होते  तो  सभी  विवादों  का
 फ़ैसला

 :  में  परिसीमन आयोग
 या  तो

 पंचायतें
 करती  थीं  अथवा

 ग्रामों
 या

 के १९५२  की  धारा  ९  की  उपधारा  (२  क़स्बों  में  स्थानीय  न्यायालय  इन्हें  निपटाते त
 परिसीमन आयोग  भारत  के  अन्तिम

 थे
 ।  ब्रिटिश

 शासन  के  आने  पर  हमारे  यहां संख्या  १०,  दिनांक  ५  १९५४
 केन्द्रीकृत  न्यायालयों  की  स्थापना  हुई  तथा

 की  एक  प्रति  सदन-पटल  पर  रखता  हूं
 ।  [qea-  गवाहों

 को
 गवाही  देने

 के
 लिए

 दर्जनों  तथा
 कार्य  में  रखी  देखिये  संख्या  सैंकड़ों

 मील  दूर
 पड़ने

 लगा  तथा  वहँ
 श३९/५४]

 ही  इच्छानुसार काम  करने  लगे  ।  इस

 समय  कोई  मजिस्ट्रेट  विधि
 के

 अन्तर्गत

 अपने  क्षेत्राधिकार  में  कहीं  भी  कचहरी

 क्रिया  संहिता

 लगा  सकता  मेरा  विश्वास  हैं  कि
 मजिस्ट्रेट

 विधेयक-जारी  अपराधों  की  सुनवाई के  लिये  जहां  भी

 अध्यक्ष  महोदय  :  सदन  अब  दण्ड-प्रक्रिया  तारीक  चलती  फिरती  कचहरी  लगा  सकते

 विधि
 के

 अन्तर्गत
 ऐसा  करने  की  अनुमति संहिता  विधेयक  को

 संयुक्त  प्रवर

 146  LSD
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 [sto  काटजू  |
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 @  fe  जब  तक  सारा  साक्ष्य  न  सुना

 है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  केवल  उच्च  न्यायालयों
 न्यायालय  द्वारा  निर्णय  को  स्थगित  रखा  जाय  ।

 अथवा  राज्य  सरकारों  की

 निदेश  की  ही  आवश्यकता है  |  परन्तु  दूसरी  बात  के  बारे  अर्थात्‌  कि  क्या

 कोई  गवाह  विश्वास  के  योग्य  हैं  या  क्या

 इस  ann  विधि  के  अन्तर्गत  सत्र  वह  उन  बातों के  सम्बन्ध में  सत्य कह  रहा  है

 धीश  अपनी  कचहरी  केवल  सत्र  डिवीज़न  या  न्यायाधीश  को  किसी  भी  समय

 के  प्रधान-कार्यास्यਂ  में  ही  लगा  सकता  है  ।  निर्णय  करने  अधिकार  हो  त़था

 सत्र  डिवीज़न  बग  बड़े  हो  सकते  कभी  कभी  यदि  न्यायाधीश  को  विश्वास हो  जाय  कि

 तो  इसमें  दो  तक  होते  हैं  ।  इस  विधेयक  गवाह  झूठा  बयान  देता  रहा  है  तो  न्यायाधीश

 में  हम  सत्र  न्यायधीश  को  इस  बात  की  या  मजिस्ट्रेट  कों  अधिकार  हो  कि  तुरन्त  कोई

 मति  देते  &  far
 सम्बन्धित  पक्षों  के  अपने  अपने  कार्यवाई  कर  वह  गवाह  से  कारण

 दृष्टिकोणों  को  रने  के  बाद वह
 अपनी  कचेहरी  पूछ  सके

 कि  उसे
 कूट  साक्ष्य के  लिए  दंड

 अपनी  सत्र-डिवीज़न  के  प्रधान-कार्यालय  के  कयों  न  दिया  जाय  तथा  मामले  को  उसी  समय

 अतिरिक्त  काटीं  अन्यत्र  भी  लगा  सके  ।  यदि  निपटा  दे  ।  इस  धारा  में  उल्लिखित  दण्ड
 कोई

 सम्भव  समझा  ary  तथा  यदि  कटघरे  में
 द् र

 बहुत  अधिक
 नहीं  gt  में  समझता

 अभियुक्त  के  छाने  के  लिए  सुविधाजनक  कि  यह  दण्ड  केवल  एक
 या

 मास  का

 प्रबन्ध  हो  सक  '  यदि  सुरक्षा के  प्रबन्ध  कारावास  अथवा  थोड़ा  सा  जुरमाना  ही

 पर्याप्त  समझे  जाय  तो  वह  अपने  सत्र  डिवीजन  किन्तु  मेरा  मत  है  कि  इससे  भय  उत्पन्न  होगा
 ~

 के  किसी  भी  ee  कस्बे  या  उप विभागीय  प्रधान  तथा  झूठे  गवाह  सम्बन्धित  पक्षों  +  y  2
 कर्क कहने पर

 कार्यालय  अस्त्र  अन्यत्र  कहीं  भी  अपनी  न्यायालय  में  जाकर  कूट  साक्ष्य  देने  से  रुक

 कचहरी  लगा  सकता  हे  अभियुक्त  को  सकेंगे

 अपने  निवास-स्थान  से  निकटतम  जगह  पर

 न्याय  मिल  सके  तथा  न्यायालय  में  उपस्थित
 पंडित  के०  सी ०  शर्मा

 होने  वाले  Weta  अपने  सह-निवासियों  की
 :  में  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।

 उपस्थिति  मं  ही  गदाद  दे  सकें  ।
 यदि  अपील  करने  पर  मामला  पलट  जांच

 कूट-साक्ष्य  के  लिए  सत्र-न्यायाधीश

 इस  विधेय  में  हमने  एक  और  रोक
 द्वारा  दण्डित  व्यक्ति  उच्च  न्यायालय  द्वारा

 ् s यह  लगाई  है  far  न्यायालय  संक्षिप्त  दण्ड
 सत्यभाषी  समझा  जाय  तो  परिणाम  क्यों

 हें ज  ।  यह  महत्व  का  विषय  है  द्र
 ? dt

 जब  कोई  गवाह  साक्ष्य  देता  हैं  तो  सम्भव  हैं

 कि  वह  सम्बन्धित  मामले  के  विषय  में  कहे  ।

 तब  उससे  उन  थान  के  सम्बन्ध  में  तथा  उसकी  डा०  काटजू  :  माननीय  मित्र  मेरी  बाते

 विश्वसनीयता  आर  सामान्य  सत्यता  पर  समझे  नहीं  मेंने दो  प्रकार  के  साक्ष्यों
 में

 जिरह
 की  जाती  है  ।  अथ  जहां  तक  उस  संबन्धित  भेद  किया  एक  साक्ष्य  तो  वास्तविक  विषय

 मामले  का  विधय  न्यायालय  उस  बात  पर  के  सम्बन्ध  में  होता  हैं  तथा  दूसरा  साक्षी  की

 समस्त  संगत  VIET  को  सुन  कर  तथा  समस्त  विश्वसनीयता  के  बारे  में  ।  आप  एक  उदाहरण

 बारीकियों की  ay  पड़ताल  करने  के  बाद  ही  लें  ।  कल्पना  कीजिये  कहीं  एक  हत्या  हों  जाती

 है  |
 कोई  फैसला  वर  सकता  ह  तथा  यह  आवश्यक  क्य

 हुईਂ
 आदि  सब  संगत  ata  हैं

 ।
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 अब  आप  कल्पना
 करें  कि  एक

 गवाह
 आकर  कार्यवाही की  जाय  जब  तक  मामला  चल

 रखा उ  ।
 कहता है  कि  हत्या  होती देखी  तथा  Nel  al  है

 प्रतिवादी  यह  कहे कि  झूठ  कह  रहे  हो  ।
 एक  और  बेहत  महत्वपूर्ण  विषय  है

 जिसके
 यह

 हत्या
 ५

 मई  को  हुई  थी
 ।

 क्या  तुम्हें  पूरा  सम्बन्ध  में  में  ध्यान  दिलाना  चाहता

 विश्वास
 है

 कि
 उस

 दिन
 तुम  अपने  गांव  में

 ही
 यह  विषय  अभियुक्त  द्वारा  अपने  पक्ष  में

 क्या  उस  दिन  तथा  उस  समय  कलकत्ते
 साक्ष्य  देने  का  है  ।  लंदन  को  विदित  हैं  कि

 सं  नहीं थे  ?  गवाह  इसे  गलत  बता  सकता
 पहले  एसी  धारणा  थी  किਂ  उसकी

 ।  उस  पर  प्रतिवादी  पक्ष  कहता
 हे  आप

 पत्नी  तथा  उसके  अन्य  निकट  के  सम्बन्धी
 इस

 इस  पत्र  को  देखें  |  क्या  यह  आपके  हाथ  का  ही
 योग्य  नहीं  समझे  जाते  थे  कि  वे  सत्य  बात

 लिखा  हुआ  गवाह  पत्र  देख  कर  उसे
 उन्हे  सक्षम  गवाह  दीं  समझा hey |

 अपने  हाथ  का  लिखा  स्वीकार  कर  लेता  जाता था  केवल  बाद  में  दी  निश्चित
 जिस  पर  उससे  सवाल  होता  है  क्या  तुमने  इसे

 विधान  द्वारा  इस  असंभवता  को  दूर  किया

 कलकता  के  ग्रांड  ईरान  होटल  में  बेठ  कर
 गया  था  ।  जहां  तक  अभियुक्त  का  अपना

 नहीं  लिवा  उससे  फिर  पुछा  जाता  हैं
 सम्बन्ध  इंग्लैण्ड  में  इस  असमर्थता  को

 को  नहीं  लिखा क्या  तुमने  इसे  पांच  मई
 सन्‌  १८९८  अथवा  इसके  लगभग  et  किया

 गवाह  पत्र को  फिर  देखता हे  ।  प्रति
 गयी  था  |  भारत  में  अधिनियम  की  धारा

 वादी  इस
 के  बाद  पूछता हैं

 कि  कया  भी
 ३४२  है  जिसके  अनसार  न्यायाधीश  या

 तुम यह  कहने  को  तयार  हो  कि  उस  दिन  तुम  मजिस्ट्रेट के  लिये  यह  आवश्यक हैं  कि  ag
 गांव  में  ही  इस  पर  निर्णय  ही  गवाह

 अभियुक्त से  इस  सम्बन्ध  में  स्पष्टीकरण

 घबरा  जाता  यह  स्पष्ट  रूप  से  कट-साक्ष्य
 के  लिए  कहें  |  अभियुक्त अपना  यह  बयान

 का  मामला  जिसका  वास्तविक  विषयों

 ary  सहित  नहीं  देता  परन्तु  वह  जो
 से  सम्बन्ध  नहीं  सत्र  न्यायाधीश  का  इससे  भी  साक्ष्य  देता  उसका  उसके  विरुद्ध

 कोई  सरोकार  नहीं  होगा  ।  उस  व्यक्ति  को  यह
 प्रयोग  किया  जाता  हैं  ।  में  अपने  अनुभव से

 प्रमाणित  करना  पड़गा  कि  वह  कलकत्ते  में  था
 आपको  बता  सकता  किਂ  न्यायाधीशों  का

 यार्गावम  पता  स्थल  पर  था  ।  म  एक  बड़ी
 मस्तिष्क किस  प्रकार  से  काम  करता हैं  ॥

 सारा  सरल  उदाहरण  दे  रही  ह  ।  आप  गवाहों

 अभियुक्त  अपने  वक्तव्य  में--जो  शपथ  सहित
 को  इन  बाती  पर  पकड़  ह  तथा  उन

 नहीं  होता  है--जो  कुछ  भी  कहता हैं द  उसका
 अपने

 कथन
 की  सत्यता  प्रमाणित  करने  का

 अवसर दे
 सकते

 ह ए  ऐसे  ही
 ही  मामों

 से
 से  मेरा

 प्रयोग  उसके  विरुद्ध  तो  किया  जाता 2 हैं  किन्तु

 मतलब है  ।  में  समझता ह  किः  हमने  अपने
 वह  अपने  पक्ष  में  जो

 कुछ  भी
 कहता  उसे

 छात्र  दिया  जाता  हैं
 प्रारूप में  इसे  बिल्कुल  स्पष्ट  करने  का  प्रयत्न

 S|  एँसा  करना

 अभियुक्त  के  प्रति  अन्याय  करना  है  ।  मेरा
 किया  ट  कि  इस  गौण  विषय  के  सम्बन्ध  में  ही

 निवेदन  हैं  कि  यदि  उसे  साक्ष्य  देने के के
 लिये

 कट  साक्ष्य के  बारे  में  कार्यवाही  की  जा  सकती
 सक्षम  बनाया  जाय  तो  बह  गवाहों  के  कटघरे

 a  ॥  |  प्रवर  समिति  उसको  जांच  कर  सकती

 है  तथा  यदि  भाषा  में  कोई  त्रटियां  हों  तो  में  जा  सकता हूं  तथा  स्वयं को  जिरह  के  लिए

 पेदा  कर  सकता  हैं  ।
 भाषा  ि  कि  किया  जा  सकता है  |  मेरा

 बिल्कुल भी  बिचार  नदीं हैं हे  कि  वास्तविक  हमारे  संविधान के  किसी

 मामले के  सम्बन्ध  में  कट  साक्ष्य  सम्बन्धी  कोई  ब्यक्ति कों  अपने  ही  विरुद्ध  साक्ष्य  देने  के  लिए
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 विवश  नहीं  किया  जा  सकता  ।  परन्तु  यदि  स्तर  के  हत  प्रार्थनापत्र  देनें  की  प्रवृत्ति  ह

 अभियुक्त  स्वेच्छा  से  साक्ष्य  देना  चाहे  तो  इसके  वर्तमान  संहिता  के  अनुसार  जिंसे
 क्षण  भा

 लिए  में  इसके  लिए  कोई  रोक  नहीं  अभियान  मजिस्ट्रेट  को  यह  सुचना  देता  हैं

 किन्तु  हमारी  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  किं  ag  उच्च  न्यायालय  को  स्थानान्तरण के

 इसके  लिए  रोक  है  ।  अतः  इस  संशोधक  लिये  प्रार्थना  पत्र  देना  चाहता  वह  मामला

 यक
 में  हमने  उसे  स्वयं  को

 यह  अधिकार  तत्काल  स्वयमेर्व  रोक  दिया  लगता  है  ।  मणि

 देने  का
 प्रयत्न

 किया  हैं
 कि  यदि

 वह
 चाहे

 तो  we  उसे  दस  wag  दिन  या  तीन  सप्ताह

 गवाह  के  कटघरे  में  जाकर  साक्ष्य  दे  सकता  का  समय  दे  देता है
 ।  अभियुक्तो  उच्च  न्यायालय

 परन्तु  ऐसा  करने  की  अनिच्छा  से  उस-पर
 में  जाकर  शपथ  पत्र  दरजे  करवाती  उसके

 कोई
 प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  तथा

 न
 ही  बाद  नोटिस  दिया  जाता  है  और  कार्यवाही

 aaa  उसके  विपक्ष में  जान  वाले  कोई  निष्कर्ष  रोक  जाती  हैं  ।  इस  प्रकार  वेह  मामला

 तक  वितर्क के  दौरान  में  अथवा निर्णय के  समय  छः  या  सात॑  मास  तक  रुका  रह  सकता  है
 और

 निकाले  जायेंगे  ।  यह  सारा  मामला  स्वयं  कभी  कभी  इसमें  और  भी  अधिक  समय  लग

 युक्त के  विवेक  पर  ही  छोड़  दिया  गया  हैं  ।  जाता  है  ।  इस  तरह  मामला  लम्बा  खिंच

 जाता हैं  ।
 मेरा  निवेदन

 है  कि  हम  इससे
 को  एक  कीमती  विशेषाधिकार  दे  रहे  हैं  ।

 हमने  यहां  यह  उपबन्ध  किया  है  कि  यदि

 हुक्म  fag  पीठासीन  अभियुक्त  को  ज़िले  के  केवल  किसी  मजिस्ट्रेट  से

 शिकायत  हो  और
 वह  सत्र  डिवीजन  कें  अन्दर

 यदि  वह  ईमानदार  अथवा  निर्दोष  हैं
 ही  उसी  जिले  ar  डिवीजन  के  अन्दर  एक

 तो  वह  इसेਂ  बहुत  पसन्द  करेगा  ।  में  कई  बारे
 मजिस्ट्रेट  से  दूसरे  मजिस्ट्रेट  के  पास  स्थानान्तरण

 a  दोहरा चका  हूं  तथा  एक  बार  फिर
 करवाना  तो  उस  को  उच्च  न्यायालय

 कहता  हूं  कि  न्यायालय  का  काम  हैं  किसी

 व्यक्ति  के  दोषी  होने  पर  उसे  दण्ड  देना  तथा
 में  जाने  से  पूर्व  सत्र  न्यायाधीश  के  गा  जाना

 चाहिये  ।  सत्र  न्यायाधीश  उसके  स्थानान्तरण

 निर्दोष  होने  की
 अवस्था

 में  मुक्त  करना  ।

 किसी
 भी

 प्रकार
 कोई  पूर्वधारणा नहीं

 के  प्रार्थनापत्र को  कुछ  ही  दिनों  में  निबटा

 सकता है  ।  वह  दों  दिन  के  अन्दर  इसे  स्वीकार
 बना  ली  जानी  चाहिये  मामले का  निर्णय

 कर  सकता  है  ।  या  तो  वह  इसे  संक्षिप्त  रूप  से
 तथ्यों

 पर  होना  चाहिये
 ।

 यह  बात  जन-हित

 में  हैं  कि  निर्दोष  व्यक्ति  को  साक्ष्य  को  प्रमाणित
 अस्वीकार  कर  सकता  हे  या  नोटिस  जारी

 करके  सरकारी  बकील  का  उत्तर  सुन  कर  सात
 करने का  प्रत्येक  अवसर  दिया  जाय  तथा  यदि

 दिन  के  अन्दर  उस  विषय  को  सकता

 उसमें  गवाहों  के  कटघरे  में  खड़े  होने  का  साहस
 यदि  उच्च  न्यायालय  को  ज्ञात  हो  जायेगा

 कि  सत्र  न्यायाधीश ने  प्राथनापत्र  अस्वीकृत
 सकेगा

 |  यह  इस  सम्बन्ध में दूसरी बात है में  दूसरी  बात  है
 कर  दिया  तो  मेरा  विचार  है  कि

 जिस  पर  में  ज़ोर  देनां  चाहता  हूं
 ।

 न्यायालय  पहले  तो  उस  प्रार्थनापत्र को

 मेंने  दृश्य  परीक्षणों  के  विचाराधीन
 कार  करने  में  ही  बहुत  हिचकेगा और  दूसरे

 होनें  के  समय  विलम्ब  होने  के  विषय  में  कहा  उसके  पक्ष  में  निर्णय  देनें  में  तो  उसे  और  भी

 था  ।  विलम्ब  का  एक  सफल  तरीक़ा  अभियुक्त  हिचकिचाहट  होगी ।  इसका  परिणाम  यह

 की  ओर  से  छोटी  छोटी  बातों  के  लिये  होगा  fe  इन  sat  पत्रों  की  संख्या  घट
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 जायंगी  और  कार्यवाही  को  लम्बी  बढ़ाने  की  बयान  फिर  से  सुन  सकता है
 ।  यह  मजिस्ट्रेट

 ये  हरकतें  oat  कम  हो  जायेंगी  |  पर  छोड़  दिया  गया  है  ।  मेरा  यह  निवेदन है

 ag  कोई  प्रार्थनापत्र  ज़िले  या  सत्र  डिवीज़न  क्र-इस  उपबन्ध  से  भी  दृश्य  मामलों  की

 से  ही  के  fea  तो  उसे
 सुनवाई  में  होने  वाला  विलम्ब

 कम  हो  जायेगा  |

 उच्च  न्यायालय  में
 प्रस्तुत  करना  पड़ेगा  ॥

 हमने  इस  विधेयक  में  एक  और  प्रक्रिया
 fares  को  कम  करने  के  लिये  हमने  एक

 की
 ओर  भी  ध्यान  दिया  है  ।  जैसा  कि  सदन को

 यह  ढंग  अपनाया हैं  ।

 विदित  है  जब  सत्र  न्यायाधीश  के  समक्ष  किसी

 मजिस्ट्रेटों  के  स्थानान्तरण  के  मामले  का  अभियोग  चलाया  जाता  तो

 कारण
 मामले  स्थगित  कर  दिये  जाते  हैं  और  सीधे  उच्च  न्यायालय  से  अपील की  जा

 उनमें  विलम्ब  होता है  यदि  किसी  मजिस्ट्रेट  सकती है  |  उसमें  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  करता

 का  स्थानान्तरण हो  जाता  तो  वर्तमान  परन्तु  यदि  किसी  मामले  की  सुनवाई  किसी

 विधि के  अनुसार  सारे  मामले  को  फिर  आरम्भ  मजिस्ट्रेट  या  सहायक  सत्र  न्यायाधीश  द्वारा  की

 से  सुनना  पड़ेगा  ।  इस  प्रकार  का  एक  उपबन्ध  की  जायें  और  वह  सीमित  दण्ड  दे  तो  उसकी

 हैं  कि  यदि  दोनों  पक्ष  सहमत  हों  तो  अभियोग  अपील  सत्र  न्यायाधीश  से  की  जा  सकती  है  ।

 की  सुनवाई  आरम्भ  से  ै  की  जायें  ।  परन्तु  इस  प्रकार  पहले  मजिस्ट्रेट  द्वारा  सुनवाई  की

 सामान्य  अनुभव  यही  हैं  कि  सारा  मामला  जाती है  और  उसकी  अपील  सत्र  न्यायाधीश

 आरम्भ  से  फिर  सुना  जाता  है  जिस  में  के  पास  की  जाती है  और  अधिकांश  मामलों  में

 युक्त  का  बहुत  सा  धन  व्यय  होता  है
 और  यह  होता  है  कि  यदि  दोनों

 सभी  सम्बद्ध  व्यक्तियों को  असुविधा  होती  अभियोग  के  मजिस्ट्रेट  का  न्यायालय  तथा

 @  |  अब  यह  संशोधन  सुझाया  गया  है  कि  जब  अपीलीय  सत्र  न्यायालय  परस्पर  सहमत  हो

 दूसरा  मजिस्ट्रेट  मामले  को  तो  जायें  तो  उच्च  न्यायालय  ने  यह  अभिसमय  at

 योग  पुनः  आरम्भ  से  नहीं  सुना  जाना  नियम  बनाया हुआ  कि  ag  तथ्यों की

 किन्तु  हमने  उसे  ऐसा  करने  का  अवसर  अवद्य  जानकारी में  हस्तक्षेप  नहीं  करेगा  ।  दुर्भाग्य

 से  घारा  ४३५  की  जिसमें  कि  उच्च दिया है  ।  उसे  यह  अधिकार दे  रहे  हें  कि

 यदि  वह  चाहे  अथवा  यदि  अभियुक्त  प्रार्थनापत्र  न्यायालय  को  यह  पुनरीक्षण  की  शक्ति  गई

 दे  तो  ag  किसी  ऐसे  विद्वेष  साक्षी को  पुनः  बहुत  व्यापक  है  ।  उस  धारा  में  यह  लिखा

 बुला  सकता  है  जिस  से  पहले  जिरह  की  जा  हुआ है  कि  उच्च
 न्यायालय

 को
 अभिलेख

 चकी हैं  और  वह  उसकी  फिर से  गवाही ले  मंगवाने  और  किसी  परिणाम  के  ठीक

 सकता  और  उसके  साक्ष्य  को  अभिलिखित  की  जांच  औचित्य  तथा  वैधानिकता के

 करवा  सकता  है  ।  मजिस्ट्रेट  यह  कह  सकता  है  सम्बन्ध में  उस  मामले की  परीक्षा  करने की

 कि  इस  मामले  में  तीन  महत्वपूर्ण  साक्षी  हैं  स्वतन्त्रता  होगी  |  उच्च  न्यायालय  के  कुछ

 और  में  इन  साक्षियों  के  कटघरे  में  चेहरे  न्यायाधीश  इस  विषय  में  बहुत  कठोर  हें  किन्तु

 प्रत्येक  न्यायाधीश  का  अपना  अपना  ढंग  होता देखना  चाहता  हूं  और  यह  देखना  चाहता  हूं

 कि
 वे

 कंसे  व्यक्ति हें  तथा  उनकी  मुद्रा  कैसी  और  होता
 कया

 है
 ?  यदि  आपने  १००

 आपराधिक  पुनरीक्षण  के  मामले  दर्ज  करवाये अभिलिखित  वक्तव्य  से  मुझे  यंह  अवसर

 नहीं  मिल  सकता  इस  प्रकार  वह  उन  तीनों  हों  तो  उनमें  से  लगभग  ५०  संक्षेप  में  ही  निबटा

 व्यक्तियों  को  चुन  कर  साक्षियों के  कटघरे  दिये  जाते  हें--अस्वीकृत  कर  दिये  जाते  °—

 में  आने  के  लिये  कह  सकता है  और  उन  का  और जो  ५०,  Tio
 स्वीकार

 किये
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 जाते  उनमें  से  केवल  दो  या  तीन  या  चार  श्रेणी के  ।  प्रथम  श्रेणी  के  मजिस्ट्रेट दो  ag

 हीं  सफल  होते  शेष  सारे  असफल  हो  जाते  का  दण्ड  और  कुछ  अथ  दंड  दे  सकते  तृतीय
 ~

 मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इस  प्रकार  से  न  श्रेणी  के  मेरे  विचार  केवल  एक

 केवल  न्यायिक  प्रक्रिया  लम्बी  होती  बल्कि  मास  या  लगभग  इतना  ही  दंड  दे  सकते  हैं  ।

 हमारे  यहां  धारा  ३०  है  जिसमें  राज्य  सरकारों भटियात  तो  बिल्कुल  बरबाद  हो  जाता  है  ।

 इस  विषय  में  अभियुक्त  की  स्वयं  उससे  ही  को  यह  अधिकार  दिया  गया  है  कि  वे  दस  वर्ष

 रक्षा  की  जानी  चाहिये  और  अब  यह  प्रस्ताव  से  अधिक  समय  से  कार्य  कर  रहे  प्रथम  श्रेणी

 किया  गया  है  कि  इस  पुनरीक्षण  सम्बन्धी  के  मजिस्ट्रेटों  को  सात  वर्ष  तक  का  दण्ड  देने  को

 खण्ड  को  भाषा  को  केवल  पारित  किये  गये  विशेष  शक्ति  दे  सकती  हैं  ।  यह  बड़ी  विचित्र

 आदेश  की  वैधानिकता  के  विषय  में  विचार  बात  है  कि  इस  द्वारा  अधिनियम  प्रान्तों

 करने  तक  ही  सीमित  कर  दिया  जाय  और  की  सरकारों  को  ये  शक्तियां  दी  गई  हैं  ।  ऐसा

 किसी  परिणाम  के  औचित्य  ar  ठीक  होने  की  आसाम  तथा  कुछ  अन्य  sai

 सामान्य  बात  को  नहीं  रहने  देना  चाहियें  |  में  किया  जा  सकता  परन्तु  बम्बई  में  एसा

 इसकी  व्तेमान  भाषा  इतनी  व्यापक  है  कि  यदि  नहीं  किया  जा  सकता है  ।  पुछताछ  करने  पर

 आप  चाहें तो  फिर  सारे  तथ्यों  पर  विचार कर  मुझे  ये
 ज्ञात

 हुआ  है  कि
 पंजाब  में  दस  वर्ष  से

 सकते हें  ।  मेरा  ae  निवेदन  है  कि  जहां  तक  अधिक  नौकरी  वाले  कुछ  चुने  हुए  मजिस्ट्रेटों

 को  धारा  २०  के  अन्तर्गत  दोस्तियाँ  देने  की  यह में  जानता  ये  आपराधिक  पुनरीक्षण

 कौशल्या  इसलिये  दर्ज  करवाये  जाते  हैं  जिससे  प्रक्रिया  बहुत  प्रचलित  है  ।  इसका  परिणाम

 ज़मानत  संम्बन्धी  आदेश  प्राप्त  किया  जा  सके  यह  है  कि  अभियोग  अधिक  शीघ्रता  से  निपटाये

 और  छे  मास  तक  जेल  जाने  से  बचे  रहें  और  हूं  और  यदि  अपील  सत्र  न्यायाधीश  की  सीमा

 उसके  बाद  फिर  अवसर  से  लाभ  उठायें  ।  के  अन्दर  हो  तो  वह  उसके  पास  की  जाती

 अभियोजन  की  सत्र  द्वारा में  विधि  न्यायालय  को--यदि  संभव  हो  सके

 तो--एक  जुए  का  अड्डा  नहीं  बनाना  चाहता  अभियोग  की  सुनवाई  किये  जाने  और  इसी

 यह  सत्य
 है  कि  किसी  विधि  न्यायालय  की  प्रकार  की  किसी  बात  का  कोई  प्रदान  ही  नहीं

 प्रत्येक  कार्यवाही  एक  प्रकार का  जुआ  ही  होता  उठता है  ।  जब  मेंने  इस  विषय  पर  विचार

 किन्तु  में  इसे  अनिश्चित  काल  तक  जारी  किया  में  यह  समझ  नहीं  सका  कि

 नहीं  रहने  देना  चाहता  धारा  ४३५  जो  चीज़  पंजाब  के  अच्छी है  वह  ae

 की  भाषा  के  सम्बन्ध  में  यह  उपबन्ध  किया  भारत के  लिये  अच्छी  क्यों  नहीं  हे  ।  या  तो  यह

 गया  धारा  खराब  हैं  और  यह  शक्ति  खराब  | ९
 ्

 और  यदि  ऐसी  बात  है  तो  इसे  रद  कर  देना
 एक  और  भी  विष  है  ।  सत्र  न्यायालयों

 चाहिये  अथवा  ag  शक्ति  अच्छी  है  ।  यदि  यह
 में  अभियोग  चलाये  जाने  योग्य  मामलों

 अच्छी  है  और  पंजाब में  सन्तोष  जनक
 क्योंकि  केवल  असेसरों  या  जूरी  की  सहायता  रूप  से  कराये  करती  रही  तो  अन्य  प्रान्तों  को
 से  ही  अभियोग  चलाया  जा  सकता  अन्य

 भी  इन  विशेष  शक्तियों  का  लाभ  प्राप्त  होना
 न्यायालयों  को  न्यायिक  दोस्तियाँ  नहीं  दी  जा

 चाहिये  ।  इस  विधेयक  में  यह  प्रस्ताव  किया
 सकती  आप  जानते  हैं  कि  हमारे  गया  है  कि  धारा  ३०  के  उपबन्ध  सारे

 यहां  तीन  प्रकार  के  मजिस्ट्रेट  होते  पर  लागू  होने  चाहियें  और  राज्य  सरकारों

 तूतिया
 श्रेणी  द्वितीय  श्रेणी  के  और  प्रथम  यदि  चाहें  यह  अधिकार  दिया  जॉ
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 सकता  किवे  दस  वह  से  अधिक  करर  तो  वह  स्वयं  करे  या  बनी  रिक्त  सत्र  न्यायाधीश

 वाल  कुछ  चुने  हुए  मजिस्ट्रेटों  को ये  शक्तियां  इसकी  सुनवाई  करे  अ्रत्रा  सहायक  सत्र

 दे  सकती  हमने  यह  भी  कहा  हैं  कि  सहायक  न्यायाधीश  इसकी  सुनवाई  क
 यथा  नहीं  ।

 सत्र  न्यायाधीशों  जो  किः  सामान्यतया  उपाध्यक्ष  महोदय :
 प्रथम  श्रेणी

 के
 के

 व्यवहार  )  न्यायाधीश  होत ेहें  और  स्टेट  का  अपीलों  के  त्रिभुज  में  कोई  क्षेत्राधिकार

 जिन्होंने  काफ़ी  समय  TH  न्यायिक  नटी  ट

 रया  के  रूप  म  काय  किया  हाता  हैं  और  जिनहें
 डा०  न  :

 प्रथम  श्रेणी  के  मजिस्ट्रेट
 xa  जिला  और  सत्र  न्यायाधीश  नियुक्त  किये

 को  अपील  सुनने  का  कोर्ट  अधिकार  नहीं है  ।

 जाने  के  लिये  प्रशिक्षित  किया  जा  रहा  होता
 वर्तमान  प्रक्रिया  के  अन्तर्गत  केवल  ज़िला

 दण्ड  देने  की  शक्ति  सात  वर्ष  से  बढ़ा  कर  मजिस्ट्रेट  अपील  सुन  सकता  किन्तु  अब

 दस  वह  कर  दा  जाय  ।
 हम  इसे  मिलिटेंटों  से  छत्र  aa  न्यायाधीश

 महोदय  पीठासीन  को  दे  देना  चाहते  ह

 इसका  परिणाम  यह  हुआ
 है  ।  यदि

 उपाध्यक्ष  महोदय  अग  अलग  प्रान्तों
 मामला  किसी  सत्र  न्यायाधीश  के  पास  जाता  हैं

 में  भिन्न  भिन्न  प्रथा  है  ।  मद्रास  में  तृतीय  श्रेणी
 तो  उसे  दण्ड  देने  के  असीमित  अधिकार  प्राप्त

 के  मजिस्ट्रेट  या  द्वितीय  श्रेणी  के  मजिस्ट्रेट  की
 न्यायालय  की  बर्क  के  उठने

 प्रत्येक  अपील  स्वयमेव  प्रथम  श्रेणी  के  मजिस्ट्रेट
 तक  के  समय  के  दण्ड  से  लेकर  सत्य  दण्ड  तक

 के  पास  चली  जाती  है
 आर  यदि  वह  वहां  न

 कुछ  भी  दण्ड  दे  सकता  है  ।  सहायक  सत्र
 वे  ज़िला  मजिस्टेंट से  अपील  कर

 तो न्यायाधीश दस  व्यै  तक  का  दण्ड  |  संकता
 देते  हैं  ।

 धारा  ३०  के  अधीन  मजिस्ट्रेट सात  वर्ष  तक  का

 दे  सकता  साधारण  प्रथम
 का

 डा०  काट  :  हम  इस  एक  रूप  बनाना

 a

 मजिस्ट्रेट  दो  ad  तक  का  दण्ड दे 2  सकता है
 चाहते  Q  i  सत्र  न्यायाधीश  अतिरिक्त  सत्र

 इत्यादि  ।  न्यायाधीश  या  सह  wa  न्यायाधीश

 पालिका के  अंग  नहीं  होते  हूं  और  हम  चाहते
 इसके  बाद  एक  और  बात  हे  जिसे  मेरे

 हैं  कि  इन  अधिकारियों
 के

 रूप  में  एक
 विचार  में  सदन  स्वयं  बहुत  पसन्द  करेगा  ।

 कार्यपालिका  अधिकारी  के  सामने  सुनवाई
 ह  न्यायपालिका  को  कार्यपालिका  से  पाक

 होनी  चाहिये  ।  में  विश्वास  करता  कि  यह

 करनें को  दिशा  में  एक  पग  ।  दस  समय
 प्रणाली  उत्तर  प्रदेश  में  प्रचलित  हो  गई  टू

 द्वितीयਂ  श्रंणी  तथा  तटीय  श्रेणी  की  सारी
 प्रत्येक  राज्य  में  प्रणाली भिन्न  भिन्न  हो  सकती

 अपीलें  ज़िला  मजिस्ट्रेट  के  समक्ष  दायर  की
 हम इसे

 समस्त  भारत  में  एक  रूप  बनाना
 जाती  हें  और  वह  उन्हें  निबटाता है  अब  हमने

 चाहते हं  |
 इस  प्रक्रिया  को  बदल  दिया  है  और  यह  निदेश

 कि  मजिस्टेंट  की  सब  अपीलें  सत्र  श्री  सिहं

 यायाधीश  के  पास  जायें
 ।

 जिला  मजिस्ट्रेट  )  ठीक  प्रजा  पी  ४
 में  घी  सिस्टम  है  |

 डा० के  समक्ष  कोई  अपील  नहीं  जायेगी  ।  तटीय  सबसे  बाद  अवैतनिक

 श्रेणी
 के

 मजिस्ट्रेट  तथा  द्वितीय  श्रेणी  के  मेजिस्ट्रेट  FT  नम्बर  भाता
 दूं

 ।
 में  समझता  हूं

 मजा  स्ट्रेट  की  अपील  सत्र  न्यायाधीश
 कि  बहुत  से  राज्यों  में  अब तनिक  मैजिस्ट्रेट

 का

 के  पास  जानी  चाहिये  |  ये  उसी  के  सामने  द
 होता

 है है  ।  में  जानता हू
 :  कि  इसके  विरुद्ध

 दायर  करवाई  जायेंगी  ।
 इनकी  सुनवाई  या

 आलोचना आलोचना  भी  की  जाती  टे  ।  में  सदैव इस  मत
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 का  al  हुं  कि  यह  प्रणाली  अच्छी  में  समझता  योग्यता  के  उपयोग  को  अवश्य  प्रोत्साहन

 हूं  कि  हमें  इसको  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  और  देना  चाहिये  |

 लोक  सेवा  करने  की  इच्छा का  हमें  लाभ

 उठाना  चाहिये  ।  यह  पद्धति  बुरी  नहीं  है  ।  इस  श्री To  एन०  fag

 पद  के
 लिये  व्यक्तियों को  चुनने  का  ढंग  ऐसा  पूर्व  )

 :
 क्या  आप  इन  अवैतनिक  मजिस्ट्रेटों की

 है  जिस से  कि  इस  प्रणाली का  बहुत  विरोध
 नियुक्ति  न्यायपालिका द्वारा

 या

 किया  जाता  है  ।  अब  एक  संशोधन द्वारा  यह  न्यायिक  अधिकारियों  के  द्वारा  ?

 उपबन्ध  किया  गया  हैं  कि  अवैतनिक  मजिस्ट्रेट
 डा०

 काटजू
 :

 इस  बात  पर  विचार  नहीं को  कुछ  ट  अवद्य  पुरी  करनी  चाहियें  |

 आप  सेवा  निवृत्त  न्यायिक  अधिकारियों को  किया  गया  है  ।  हमने  संशोधन  में  यह  सुझाव

 अवैतनिक  मजिस्ट्रेट बना  सकते  हैं  ।  मुझे  पता  रखा  है  कि  योग्यताओं  के  नियम  निर्धारित

 हैं  कि  उत्तर  प्रदेश में  सेवा-निवृत्त  जिला  किये  जाने  चाहियें
 |

 इस  विषय  पर  प्रवर

 wits  और  सत्र-न्यायाधीश  sacha  समिति  में  विचार  किया  जायेगा  और  जब

 संविधान  के  निदेशक  तत्वों  को  पूर्ण  रूप  से मजिस्ट्रेट के  रूप  में  काम  करके  समाज की

 सेवा  करने  को  अग्रसर  होते  हैं  ।  यदि  वह  सेवा
 कार्यान्वित  किया  और  न्यायपालिका

 तथा  safest एक  दूसरे  से  पूर्णतया निवृत्त  व्यक्ति  अधिकारी
 न

 हों  तब  राज्य

 सरकार  को  भत्तिवाय  रूप  से  उनकी  योग्यता  पुथक्‌ [हो  तब  नियुक्ति  उच्च

 सम्बन्धी  नियम  निर्धारित करने  चाहियें और  लय  द्वारा  या  उसकी  सलाह  के  साथ  की  जानी

 चाहिये  ।  किन्तु  जहां  तक  मेरा  अपना  सम्बन्ध और  उन्हें  प्रशिक्षण देना  और  में

 समझता  हूं  कि  इन  सुरक्षाओं  के  साथ  इस
 में  इस  बात  का  विरोध  करता  g  कि  हमें

 प्रणाली  को  ठीक  काम  करना  चाहिये  में  पूर्ण  रूप  से  विचार  किये  केवल  पक्षपात

 यह  नहीं  कहना  चाहिये  कि  समस्त
 अन्य  राज्यों  के  आंकड़ों से  परिचित  नहीं

 किन्तु उत्तर  प्रदेश  हमने  देखा  कि
 प्रणाली  बुरी  हैं  ।  आप  ऐसा  कह  सकते  हैं  कि

 भर्ती  या  नियुक्ति  की  पद्धति  बुरी  हे  ।
 निक  मैजिस्ट्रेट  बहुत  भारी  काम  करते  थे

 ।
 में

 मेंने  अपने  न्यायाधीश विधि  व्यवसाय  के
 विश्वास  करता  हूं  यदि  मुझे  ठीक  स्मरण

 कि

 अवध  में  १९३८  में  ६०  प्रतिशत  से  अधिक  आधार पर  स्वयं  यह  जाना  हे  कि  अधिकतर

 अवैतनिक  मजिस्ट्रेट  स्वतंत्र  और
 छोटे  मामलों  की  सुनवाई  अवैतनिक  मजिस्ट्रेटों

 द्वारा की  गई  थी  ।  यह  संख्या  ५०  किसी  भी  दूसरे  सत्र  न्यायाधीश या  उच्च

 प्रतिशत  से  अधिक  थी  ।  परिणाम  यह  है  कि
 न्यायालय  के  न्यायाधीश जैसे  ईमानदार

 होते  हैं
 ।

 यदि  हम  अवैतनिक  मजिस्ट्रेटों  की  प्रणाली  को

 पूर्णतया  समाप्त  कर  तो  हमें
 वैतनिक

 मजिस्ट्रेटों  की  संख्या  दो  गुनी  बढ़ानी  पड़ेगी
 ।

 आज  स्थिति  यह  है  कि  भारत  भर
 लूंगा  ।  इस  मान  हानि  का  अपराध

 निक  मजिस्ट्रेटों  के  होते  हुए  भी  मजिस्ट्रेटों
 की  हस्तक्षेप  योग्य  अपराध  नहीं है  ।  परिणाम

 है  यदि  किसी  व्यक्ति
 की

 मानहानि  हों कमी  की  शिकायत
 मेरा  निवेदन

 हैं  कि

 को  आदरणीय और  ईमानदार  जाती  तो  यदि  वह  वैधानिक
 समाधान

 व्यक्तियों  की  जो इस
 प्रकार  समाज  की  चाहता  तो  उसे  अनिवार्य  रूप  से  शिकायत

 सेवा  करना  चाहते  हैं
 ।

 न्यायिक  बुद्धि  और  दायर  करनी  पड़ती  ।
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 विमान  पद्धति  यह  है  ।  यदि  में  साधारण  व्यक्ति  यह  विवेक  नहीं  करता  हैं

 समझता हूं  कि  मेरी  मानहानि हुई  और  मं  जब  किसी  सरकारी  कर्मचारी पर  दोषारोपण

 वैधानिक  समाधान  चाहता  तो  मुझे  किसी  किया  जाता  हैं  कि  चरित्र  पर  आक्रमण

 aes के  सामने  जाना  किया  जाता  आप  क्यों  जाकर  मुकदमा

 रूप  में  शिकायत  ः  करानी  वकील
 नहीं  चलाते

 ?
 उत्तर  है  कि  धन  कहां  से

 करना  मेरी  गवाही  देनी  और  तब  लाऊं
 ?”

 इसका  मतलब  है  इतनी  अधिक

 अगले  दिन  जा  कर  कहीं  समन  निकलवाने  होंगे  ।  हराती  ।  यह  हें  अनुत्तरदायी पत्र  ।  कोई  भी

 तब  मं  अपनें  गवाह  पेश  इसमें कई  इसकी  परवा  नहीं  करता  हे  और  अभियोग

 पेशियां होंगी  और  बहुत  खरच हो  सकता  नहीं  चलाऊंगा  ।'  यह  बात  वह  दो  कारणों से

 यदि ag  केवल  व्यक्तिगत  मामला हे  ।  यदि  कह  सकता  ह  ।  हो  सकता  है  कि  दोषारोपण

 यह  एक  नागरिक  का  दूसरे  के  विरुद्ध  तो  निरर्थक  और  गलत  हो  किन्तु  वह  उस  मुसीबत

 यदि  आप  चाहते  हें  तो  अपने  अधिकार का  से  डरता  जो  उसे  उठानी  पड़गी  और

 प्रयोग  कर  सकते  हें  या  आप  AT  रह  सकते  हैं  वह  अभियोग  चलाने  नहीं  जाता  है  ।  अथवा

 किन्तु  सरकारी  कर्मचारियों के  मामले  दूसरी ओर  यह  हो  सकता है  कि  उसकी  आत्मा

 सरकार का  विशेष  उत्तरदायित्व होता  है  अपराधी  आरोप  अतिशयोक्ति हो  सकता

 यह  दो  प्रकार से  ह  |  एक  झर  तो  सरकार  है  किन्तु  उस  में  कुछ  सार
 भी

 होता  हैं  वह  बहाना

 अपने  अधिकारियों को  बचाने  के  लिये  बाध्य  चाहता  ह  |
 बहाना  यह  &  कि  यह  अनुत्तरदायी

 होती  तथा  दूसरी  ओर  यदि  वे  अनचित
 पत्र  हें  इत्यादि  ।  खबरों  पर  कौन  गम्भीर

 व्यवहार  के  अपराधी  होते  तो  उन्हें  अनावृत  रता  से  ध्यान देता  और  मुझे  क्यों  मुकदमा

 करने के  लिये  भी  बाध्य  होती  ह  ।  इस  सदन में  चलाना  चाहिये
 2.0

 परिणाम  यह  होता  है  कि

 भौर  अन्य  कहीं  हमने  काय  ये  दोषारोपण किये  जाते  हैं  और  फैलाये  जाते

 और  व्यवहार  तथा  भ्रष्टाचार और  इसी  हैं  ।
 व्यक्तिगत  व्यक्तिगत

 प्रकार  की  अन्य  बातों  के  विषय  में  शिकायतें  अनैतिकता और  .

 सुनी  हें  ।  सरकार  को  बताया  जाता  हे  कि  वे  कारी  अधिकार  का  दुरुपयोग  इत्यादि  के  आधार

 ठीक  काम  नहीं  कर  रहे  क्या  होता है  ?  पर  अपमानजनक  आक्रमण  किये  जा  सकते  हें  ।

 दोषारोपण  किये  जाते  ह  ।  समाचार  पत्रों  में  और  इनकी  कोई  जांच  नहीं  होती  है  ।  अब

 सरकारी  कर्मचारियों के  विरुद्ध  निन्दात्मक  हमने  यह  प्रस्ताव  किया  है  कि  दोष  को  अनिवार्य

 आरोप  होते  हें  ।  यहां  हम  दो  या  तीन  या  चार  रूप  से  हस्तक्षेपनीय बताया  जाना  चाहियें  +

 प्रतिष्ठित  समाचार  पत्रों  को  प्रतिदिन  देख  मेंने  कहीं  सुना  यह  बहुत  भयानक

 सकते  हें  ।  किन्तु  लंदन  को  पता  हूं  कि  वास्तव  इससे  तो  प्रेस  की
 स्वतन्त्रता

 का  अपहरण

 प्रत्येक  ज़िला  केन्द्र  में  पत्र  होते  होता  ह  |
 क्या  आप  जानते  हैं  कि  होगा  कया  ?

 जो  चार  या  आठ  पीठ  की  साप्ताहिक  पत्रिकाएं  यह  बात  छापी  जायंगी  और  दो  दिन  बाद

 कही  जाती  और  जो
 लेखों  से

 दार  सम्पादक के  कार्यालय सें  जायेगा  और

 भरी  हुई  होती  हें  ।  इनमें  सत्यता  होती  हूं
 ।

 कि  हमारे  साथ  आओ  हमने  आपको

 भारत  आज  छपी  हुई  बात  का  कुछ  गिरफ्तार  कर  लिया मेंने  इस  पर  विचार

 लोगों  की  दृष्टि  बहुत  प्रभाव  होता  हूँ
 ।  जो  किया  और  में  आप  को  गिरफ्तार करता

 कुछ  छप  जाता  अवश्य  ही  सच  होना  चाहिये  यह  बात  हमारे  मन  में  नहीं  है  मनेਂ

 इन  पत्रिकाओं  को  अपनी  भाषा  में  अतन्त
 में  तो  यह  हैं  कि  जब  ऐसा  दोषरोपण  किया

 त्तरदायी पत्रਂ  कहते हें  ।  जायें  तो  जिला
 या  किसी  अन्य
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 दि ०

 अधिकारी  की  विशिष्ट  हिदायतों  या  होता  हैं  ।  सरकारी  वकील  या  अभियोक्ता

 fade  आदेशों  के  अधीन  पुलिस  मामले  की  इंसपेक्टर  उसकी  पैरवी  करता  है  और  सम्पादक

 जांच  करेगी
 ।

 पुलिस  सरकारी  अपनी  सफ़ाई'पेश  करता  है  |  मेरा  निवेदन  यह

 चारी  के  पास
 जायेगी  और  उससे  पूछेंगी  हैं  कि  यदि  आप  केवल  सम्बद्ध  सरकारी

 इसके  बारे  में  नया  कहना  चाहते  हैंਂ  और  कमंचारी पर पर  ही  सारा  बोझ  डाल  देते
 तब

 यदि  पुलिस  सरकारी  कमंचारी  के  उत्तर  से  वह  कह  सकता  है  पास  बिल्कुल  धन  नहीं

 है  यह  कष्टदायक  भी  है  क  मेरा  अभिप्राय

 पुर्णतया  स्पष्ट  उत्तर  दिया  तब  वह  लोक  सेवाओं  को  ईमानदार  बनाने  का  ह्

 या  तो  सरकारी  कर्मचारी  के  विरुद्ध  विभागीय

 से  भी  पुछताछ  कर  सकती  हैं  और  उन  कार्यवाही  की  या  सम्बद्ध  सम्पादक  पर

 के  सूचना  के  संसाधनों  आदि  का  पता  लगा  अभियोग  चलाया  जायगा  |

 सकती  जब  पुलिस  की  जांच  पुरी  हो  जाती  श्री  एस०  एस०  मोरे
 :

 तो  पुलिस  रिपोर्ट  भेजती  जो  या  तो  सरकारी
 सरकार  कह  सकती  है  कि  मानहानि

 का  अभियोग  चलाओ  और  हम  धन  से  आपकी
 ताती है  कि  दोषारोपण में  कुछ  सार  है  अथवा

 सहायता  करेंगे  ।”  जैसा कि  हों  नरीमन  के
 यह  हो  सकता  है  कि  जो  दोष  लगाये  गयें

 मामले  में  किया  गया  था  |
 े

 पूर्णतया  झूठे  और  निराधार  हें  ।  मेरे  मन  में
 डा०  काटजू  माननीय  मित्र  ने  यह

 यह  है  कि  इस  प्रकार  का  प्रत्येक  प्रकाशन  या

 तो  सम्बन्धित  सरकारी  कमेंचारी  की  विभागीय
 उदाहरण  दिया  किन्तु  में  समझता  हुं  कि

 जांच  किये  जाने  का  कारण  होगा  अथवा
 मेरा  प्रस्ताव  alas  ठोस  है  |  सच्चाई  कहां  है

 इस  को  केवल  जानने  के  लिये  पुलिस  प्रारंभिक
 समाचार  इसके  सम्पादक  तथा  के

 विरुद्ध  अभियोग  चलाये  जाने  का  कारण  बनेगा  |
 जांच  करती  है  ।  यदि  पुलिस  सरकारी

 कर्मचारी  के  विरुद्ध  रिपोर्ट  देती  =
 os

 तब  में
 वह  मानहानि  का  अपराधी  हो  और  मे

 रश्क

 व्यक्तिगत  शिकायत  तब  में  उसे  तुरन्त
 विभागीय  जांच  किये  जाने  की  आज्ञा

 देता  ः  |
 में  रखे  जाने  के  लिये  कह

 सकता

 wife  यह  जमानत  योग्य  अपराध  है  ।  प्रद  श्री  बंसल  क्या

 ame  है  कि  कार्यवाही  कौन  प्रारम्भ  करता  है  ।  बड़े  अधिकारी  के  विरुद्ध  मजिस्ट्रेट

 जमानत  या  गेर  जमानत  का  प्रश्न
 बिल्कुल  या  मंत्री  के  विरुद्ध  पुलिस  को  इस  प्रकार  की

 विभिन्न  मामला  हैं  ।  कल्पना  कीजिये  कि  जांच  करना  संभव  होगा  ?

 पुलिस ने  कार्यवाही  प्रारम्भ  तो  केवल
 डा  काट  कल्पना  कीजिये  कि

 wet  मात्र  से  वह  safe  जमानत पर

 छोड़  दिया  जा  सकता  है  ।  प्रदान  यह  है  कि
 एक  जिला  मजिस्ट्रेट  के  घर  दो  भाइयों

 अभियोग  चलाने  की  जिम्मेवारी  कौन  लेता  है  !
 में  झगड़ा  हो  जाता  एक  भाई  पर

 दूसरे  भाई  को  पीटने  का  अभियोग  लगाया
 पुलिस  ने  अभियोग  चलाया  तब  सम्बद्ध

 पुलिस  sare  एक  दिन  या  जितने  दिन  जाता  है  ।  मान  लीजिये  किਂ  ज़िला  मैजिस्ट्रेट

 भावदयक  न्यायालय में  उपस्थित  होता
 पर  अपने  छोटे  भाई  को  पीटने  का  अभियोग

 है  afer  पक्ष  के  गवाह  के  रूप  और  चलाया  जाता  है--सेब  प्रकार  की  बातें  हों

 कार्यवाही  के  विधय  में  चिन्तित  नहीं  सकती  हे--श्रोत  यदि  ज़िला  मजिस्ट्रेट  दण्ड
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 काट विधान  की  परिधि  में  प्रा  जाता  है  तो  किसी  डा०

 न  किसी  व्यक्ति  को  उस  के  विरुद्ध  जांच  का  संबंध  यह  कार्यपालिका  शक्ति  का

 अवश्य  करनी  ही  होगी  ।  यह  पुलिस  शभ्रधिकारी  मामला  >  ।
 इसे  पुलिस  के  विवेक  पर  नहीं

 के
 दर्ज  पर  निर्भर  है  ।

 हमें  पुलिस  अधिका रियों
 छोड़ा  जायेगा  |  सदन  चाहे  तो  एक  ऐसा

 को  भी  कछ  समझदार  मानना  चाहिये  |  उपबंध  प्रविष्ट  कर  सकता  जिसमें  यह

 मे
 व्यवस्था  हो  fe  बिना  संबंधित  सरकार

 श्री  एस०  एस०  मोर  पुलिस  maar  ऐसे  अ्रधिकारियों  जिन्हें  ऐसी
 अधिकारियों  को  समझदार  मानने  के  लिये

 शक्ति  प्रत्यायोजित  की  गई  qa  अनुमति
 बिल्कुल  ८. तेयार  नहीं  हू

 के  मुकदमा  नहीं  चलाया  जाये  |

 डा०  काटजू  में  ने  सोचा  कि  सदन
 श्री  एस०  एस०  मोरे  :  मान  लीजिये

 इस  उपबन्ध  विशेष  का  स्वागत  करेगा  *  *
 *

 राज्य  के  गृह-मंत्री  के  विरुद्ध  कुछ

 कछ  माननीय  सदस्य  :  जी  नहीं  ।  अरोप  लगाये  जाते  तो  उस  समय  स्थिति

 डा०  नन  अभी  श्राप  सदन  FT
 क्या  होगी  ?  पुलिस  तो  उसके  अधीन  होती

 +
 ए  ।  ऐसे  मामले  में  पुलिस  gat  को

 मत  नहीं ले  रहे  हें  में  केवल
 प्रस्ताव  की

 परेशान  करेगी
 व्याख्या  कर  रहा  उसके  बाद  हमें

 उस  पर  वाद  विवाद  करना  walt  यह
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मामला  श्रम्ततोगत्वा

 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  निर्णित  होता विचार  करना  कि  क्या  उसे  हस्तक्षेप

 योग्य  बनाया  जाये  ।  यदि  सदन  इसका

 अ्रनुमोदन  नहीं  करता  तो  में  यह  समझूंगा  डा०  काटजू : मेरे माननीय मेरे  माननीय  मित्र
 की ~

 कि  शाप  सार्वजनिक  सेवायों  म  कल्पना  का  गृह-मंत्री  इस्तग़ासा  दायर

 कोई  वास्तविक  सुधार  नहीं  चाहते  हैं  ।  कर  के  कोई  मुकदमा  आर  नहीं  कर  सकता

 श्री  एस०  एस०  मोरे
 :  माननीय  मंत्रो  है

 ।
 यह  ठीक  है  कि  वह  फिर

 को  यह  कथन  हमारे  अपमानजनक
 भी  उसे  एक  मजिस्ट्रेट  )

 के  सामने  जाना  होगा  ।  उसके  राज्य  का
 ait  हम  इसके  विरुद्ध  आपत्ति  करते

 |
 |  |  कोई  मजिस्ट्रेट  उसके

 हैं
 विरुद्ध  कुछ  भी  करने  का  साहस  नहीं

 डा०  काटजू :  हम  लोग  श्री  मोरे की  परन्तु  .

 इच्छा  के  अनुसार  नहीं  चल  सकते  हें
 ।

 श्री  एस०  एस०  मोरे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य
 राज्य  से  बाहर  के  किसी  दण्डाधिकारी  के

 दो  चीज़ें  जानना  चाहते  हैं  :  (१)  क्या  यह  । पास  जा  सकता है
 सरकारी  नौकरों  कौर  सार्वजनिक  व्यक्तियों

 तक  ही  सीमित है  ?  यदि  किसी  ग़ैर  सरकारी  डा०  काटजू  :
 अब  संदन  के  सामने

 व्यक्ति  के  विरुद्ध  कोई  अपराध  किया  जाता  केवल '  कानूनी  कार्यवाहियों  के  आरंभ  करने

 तो  क्या  वह  एक  हस्तक्षेप योग्य  अपराध  का  प्रत  है  ।  हमें  यह  सोचना  है  कि  क्या

 हो  जाता है  ?  (२)  मुक़दमा चलाये  जाने  कार्यवाही  पुलिस  दारा  आरंभ  की  जा  सकती

 से  जिलाधीश  या  किसी  उच्चतर  भ्रमणकारी  है  या  वे  केवल  एक  ग़ैर  सरकारी  इस्तगासे

 के  द्वारा  ही  शरभ  की  जा  सकती है  ।
 के  लिये  उसकी  मंजूरी देने  का  कोई

 बचाव

 है  ?
 वाही  अठारह  ही  जाने  यदि  अभियुक्त
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 यह  समझता  है
 कि

 उस  राज्य  विशेष  में  कम  महत्व  के  बहुत  wea

 ह  न्याय  प्राप्ति  कीं  आशा  नहीं  कर  सकता  हू  ।
 एक

 का  संबंध धारा  १४५  से  है
 जिस

 का

 तो  उच्च  न्यायालय  या  उच्चतम  न्यायालय  संबध  vat  war  सम्पत्ति  संबंधी

 से  उस  के  स्थानांतरण की  याचना  विवादों  से  हैं  जिनके  कारण  सार्वजनिक

 कर  सकता  है  |  केवल  यह  है  कि  wife  भंग  हो  सकती है  ।  वर्तमान  विधि  के

 qa  हम  इस  उपबंध  विशेष  को  रखें  अनसार  पुलिस  रिपोर्ट  या  अन्यथा  के

 अर्थात्‌ यह  far  सरकारी  .  कर्मचारियों  की  आधार  पर  सूचना  पाने  पर  मजिस्ट्रेट

 मानहानि के  मामलों  .  में  केवल एक  निजी  दोनों  पक्षों  को  नोटिस

 जारी  करता  है  भर  या  तो  वह  चल  सम्पत्तियों इस्ताग्रासे  के  द्वारा  कॉयेंवाही  गरम  की  जा

 सकती  है  ।  परिणाम  ag  है  fe  कोई  भी  को  कर  है  या  नहीं  करता  है

 जिसकी  यहां  पर  कोई  भी  रक्षा  और  उसके  बाद  क़ब्जे  के  yee  की  जांच

 नहीं  करना  चाहता  सरकारी  कर्मचारियों  पड़ताल  करता  है  ।  बहुत  से  लोगों  की  यह

 की इस  भार  को  लेने  में  हिचकिचाहट से  लाभ  शिकायत  है  fe  मजिस्ट्रेट  )

 उठाता  है  प्रौढ़  उसी  पर  फलता  फलता  है  ।  को  ऐसा  नहीं  करना  वहीं  क्योंकिਂ  वस्तुत

 सनौर
 यह  जानता  हूं

 कि
 इस  सदन  का  कोई

 एक  दीवानी  मामला है  ।

 भी  सदस्य  किसी  भी  '  बेईमान  सरकारी  कभी  कभी  तो  इसमें  बहुत  अधिक  समय

 लग  जाता  है  ।  हमने  यहां  पर  यह  सुझाव
 कर्मचारी  या  बेईमान  सम्पादक  या  मानहानि

 जनक-सामग्री  के  प्रकाशक को  बचाना  नहीं
 रखा  है  fe  यदि  मजिस्ट्रेट

 चाहता  है  ।  हम  चाहते  यह  हैं  कि  सरकारी  यह  समझता  है  कि  सार्वजनिक  शांति  के

 भंग  होने  की  संभावना  तो  वह  सम्पत्ति
 या  स्वयं  समाचार  पत्र  के  व्यवहार

 की  जांच  पड़ताल  हो  ।  खुली  जांच  को  कर  सकता  है  कौर  दोनों  पक्षों

 होनी  चाहिये  ।  सारा  seq  यह  है  कि  जांच
 को  उस  मामले  के  निबटारे  के  लिये  न्यायप्रिय

 जाने  कीਂ  थि  होती  है  ।  यह  कुर्क़ी  एक किस  प्रकार  प्रारभ  कीं  जाये  ।  हत्याਂ  का

 मामला  ले  लीजिये  |  पुलिस  ओपन  दोषारोप
 सीमित  समय  के  लिये  होगी  |  इस  मामले

 पर  प्रवर  समिति  को  विचार  करना  चाहिये  t
 रिपोर्ट  संख्या  : 2  में  भेजती  है  ।  यदि  वह

 कहती  है  कि  कोई  मुकदमा  नहीं  बनता  है
 अन्य  विकल्प हो  संकते  हैं  ।  बाप कह  सकते

 तो  मृतक  का  कोई  संबंधी  या  मित्र  चाहे  तो  किसी  हैं  कि  यदि  मजिस्ट्रेट  चाहें

 तो  सम्पत्ति को  रक  करके  स्वयं ही  उस मजिस्ट्रेट  के  सामने  एक

 are  विषय  को  उपयुक्त  न्यायालय  के  पास निजी  इस्तग़ासा  दायर  कर  सकता  है

 कह  सकता  है  कि  एक  हत्या  हुई  है  दो  उसकी
 उसकी  उपपत्ति  ज्ञात  करने  के  लिये  भेज

 जैसा  कि  उत्तर  प्रदेश  में  होता  है  ।  उदाहरण
 न्यायिक  जांच  पड़ताल  होनी  चाहिये  ।

 दण्डाधिकारी  गवाहों  का  परीक्षण  है
 के  लिये  राजस्व  न्यायालयों  के  सामने  जाने

 द  ~  *

 कौर  वह  अभियुक्त  को  सेशन  बाले  मामले  दीवानी के  मामले  होते  हैं
 ।

 राजस्व  न्यायालय  एक  वाद  विषय  निर्धारित
 qe कर  देता  है  ।  केवल  प्रारंभिक  कार्यवाही

 का  wad  ही  विचाराधीन है  न्यायिक  जांच
 करता  और  उसको  निकटतम  मनसिक

 की  प्रक्रिया नहीं  ।  सुझाव यह  है  कि  गृह-मंत्री
 या  निकटतम  अधीनस्थ  न्यायाधीश  के

 पास  सके  संबंध  में  उसकी  उप पत्तियाँ
 पुलिस  को  मुक़दमा  चलने

 के  लिये
 बाध्य

 कर  सकते हैं  ।  जानने के  लिये  भेज  देता है  उप पत्तियाँ



 Seo  दंड  प्रक्रिया  सहिंता  ४  मई  १९५४  १)  विधेयक  CREO

 दो  महीने  या  छः  सप्ताह  में  भेजी  जाती  श्री  एस०  ato  रामास्वामी  :

 मेरे  दो  wt aer  प्रदान  हे  ।
 बात

 तो  यह और  दण्डाधिकारी

 अपनी  है  ।  इसी  प्रकार  है.कि  ERR  में  मेने  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता

 किसा  भा  विचार  क्या  जा  में  संशोधन  करने  वाला  एक  विधेयक

 सकता  अधिक  उपयुक्त  पाये  जाने  पुरःस्थापित  किया  था  ।  इस  विधेयक  पर

 पर  उस
 अपनाया  जा-सकता  है  ।  हम  चाहते  विचार  किया  कौर  इसे  १२

 हैं  कि  मामलों  के  निर्णय  करने  का  yeuy  को  अंतिम  रूप  से  निबटा  fear

 ard  मजिस्ट्रेटों  को  न  गया  |  उस  अवसर  पर  माननीय  गृह-मंत्री

 सौंपा  जाय े1  उनका  निबटारा  यथासंभव  ने  यह  कहा  था  कि  वह  मेरे  इस  विधेयक  को

 शीघ्र  दीवानी  स्पा यालय ों  द्वारा  किया  सरकारी  विधेयक  के  साथ  बाद  में  किसी

 जाय े१  सरकारी  दिन  में  जोड़  लेंगे  कौर  उन  दोनों

 इस  संशोधक  विधेयक  से  उत्पन्न  होने  पर  एक  साथ  विचार  हो  जायेगा  ।

 वाल  लगभग
 प्रत्येक  प्रमुख  प्रश्न  के  प्बघ

 में  में  कहं  चुका हू  ।  अन्त  में  में  फिर  से  यह
 डा०  काटजू  :

 मेरे  माननीय  मित्र

 बिल्कुल  ठीक  कह  tee  |
 उनके  विधेयक चाहता हूं  कि  भारत  सरकार  किसी

 पर  विचार  किया  जाने  पर  मुझे  कोई
 दलीय  झ्राधार पर  इस

 विधेयक
 के

 संबंध
 में

 वचनबद्ध  नहीं  है  इस  मामले  का  संबंध  नहीं  है  ।  उनका  एक  प्रौढ़  विधेयक  असेसर

 पद्धति  को  समाप्त  करने  के  विधय  में  है  ।
 सारे  भारतीय  नागरिकों  के  कल्याण

 उनके  सुख  से  तौर  इसी  प्रिया  पर  इसके
 यह  ot  कुछ  समय  |

 ऊपर  विचार  होना  चाहिये
 ।

 हमारा  उद्देश्य
 श्री  एस०  वी०  रामास्वामी  :  दूसरी

 समाज  की  सेवा  विधि  एवं  व्यवस्था  बात  यह  है  कि  इन  विधेयकों के  प्रस्तावक

 के  प्रति  विश्वास  alc  आदर  का  भाव  फिर  समिति  में  नहीं  रखें  गये  हे  ।

 से  पैदा  लोगों  को  यह  अनुभव  कराना

 fe  न्यायालयों  में  भय  एवं  पक्षपात  रहित

 डा०  काटजू  :  एक  विधेयक  श्रसेसरों

 की  सहायता  से  मुकदमों  की  सुनवाई  करने
 न्याय  होता  शोर  न्याय  की  व्यवस्था

 की  प्रणाली  के  समाप्त  किये  जाने  के  सम्बन्ध
 करना  श्र  ates  विलयनों  की  प्रणाली

 में
 है

 ।
 यह  बात  इस  विधेयक  में  स्वीकार को  समाप्त करना  है  ।  इस  उद्देश्य  की

 कर  ली  गई  है  ।  हम  अपने  माननीय  मित्र
 के  लिये  हम  भरसक  प्रयत्न  करेंग े।

 an  प्रतिनिधित्व प्रवर  समिति  में  करेंगे

 न्याय  बहुत  महंगा  नहीं  होना  चाहिये
 ।

 जब  कभी भी  में  ag  सुनता हूं  कि  कोई
 एक  अन्य  विधेयक  के  द्वारा  मेरे  माननीय

 व्यक्ति  क़ानूनी  कार्यवाही को  बहुत  मित्र  जूरी  प्रणाली
 का

 उन्मूलन  करना  चाहते

 कॉल  तक  बढ़ाता  तो  व्यक्तिगत  थे  ।  उनका  विधेयक  सदन  के  सामने है

 रूप से  मुझे  बहुत  दुःख  होता  है
 ।  ह्म

 वह  प्रिया  प्रस्ताव  रख  सकते ह
 सभी  यह  कहते  हं  कि  न्यायालय के  सामने

 सभी  व्यक्ति  बराबर  होते है  ।  विधि  उपाध्यक्ष  महोदय

 शसी  होनी  चाहिये  ताकि  यह  कथन  तो  किसी  भी  माननीय  सदस्य को  अपना

 बिल्कुल  सच्चा  उतरे  ।  निजी  विधेयक  किसी  सरकारी दिन  प्रस्तुत

 में  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करता  करने  की  अनुमति
 दे  सकती  हे  |

 a
 be  र  यदि

 माननीय  सदस्य को  कल
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 समय  देने  के  लिये  तैयार  तो  माननीय  नारायण  श्री  रेशम  लाल

 सदस्य  झपने  प्रस्ताव  की  सूचना  wry  दे  श्री  वित्त  कुमर

 सकते  है  ।  उस  पर  विचार  किंया  जायेगा ।  श्री  रोहिणी  कुमार

 माननीय  सदस्य  के  असेसर  प्रणाली  के  रघवीर  श्री

 उन्मूलन  संबंधी  दूसरे  विधेयक  के  संबंध  में
 रघुनाथ

 श्री  गणपति

 यदि  माननीय  मंत्रीਂ  चाहें  तो  वह  माननीय  श्री  सय्यद  श्र

 सदस्य  को  समिति  में  रख  सकते  हैं  ।  श्री  राधा  att ato  माधव

 श्री  के०  एम० नियमों  के  अनुसार  इस  सदन  का  प्रत्येक

 माननीय  सदस्य  प्रवर  समिति  at  बठक
 श्री  साधन  चन्द्र  श्री  शंकर

 में  जा  सकता  है  कौर  विचार  frat  के  शान्ता राम  सरदार

 डा०
 समय  अ्रपने  विचार  व्यक्त कर  सकता  है  ॥

 श्री  भवानी

 परन्तु  उसे  मतदान  का  अधिकार  नहीं  प्राप्त
 लंका  श्री  रायसम

 गिरि  श्री  एन०  कार
 होता है  ।

 एम०  स्वामी  तथा  डा०  कैलाश

 माननीय  सदस्य  यदि  art  अपने
 नाथ  काटजू  ate  राज्य  परिषद

 प्रस्ताव  की  सूचना  दे  तो  wa  उनको
 के  १६  सदस्य  हों  ;

 समय  दिया  जा  सकता  है  ।  बिना  इस
 कि  स़्थित  समिति  की  बैठक  के

 सुचना  के  उस  पर  विचार  नहीं  क्  जायेगा  |
 गठन  के  लिये  संयुक्त  समिति  के

 अब
 में  लंदन  के  सामने  प्रस्ताव  रखूंगा

 |
 कुल  सदस्यों  की  एक  तिहाई  संख्या

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  झा  को  गणपूर्ति  समझा

 दण्ड  प्रक्रिया  कि  समिति  इस  सदन  को  कद

 अन  ज
 Paks,  में  भ्रग्ेतर  संशोधन  करने  सत्र  के  पहले  ||  |  ह  के  अन्तिम

 वाले  विधेयक  को  दोनों  सदनों  दिनांक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर

 के  ws  सदस्यों की  एक  संयुक्त  देगी  ;

 समिति  को  सौंपा  जाये  जिसमें  कि  अन्य  विषयों  में  इस  सदन  के

 संसदीय  समितियों  संबंध धी  प्रक्रिया इस  सदन
 के  ३३  सदस्य  अर्थात्

 नियम  लागू  किन्तु  उनमें श्री  नरहरि  विष्णु

 श्री  गणेश  सदाशिव  अध्यक्ष  की  इच्छालु-सर  परिवर्तन

 श्री  जोखिम  आल्वा  श्री  लोकनाथ  तथा  रूपभेद  किया  जा

 aff  राधाचरण  श्री  कौर

 दकरगौड  वीरेनगौड  frag  सदन  राज्य  परिषद्‌  से  यह

 सिफारिश  करता  है  fe  वह  उक्त at  टेक  श्री  चन्द्र

 कासलीवाल श्री के
 पेरिया स्वामी  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित  हो

 श्री  सी ०  कार  श्र  राज्य  परिषद  द्वारा  इस

 श्री  झूलन  श्री  were  संयुक्त  समिति  में
 नियुक्त  किये

 श्री
 केलावती

 श्री  सी०  पी०  श्री  सत्येन्द्र  सदन के  पास  भेज
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 इस  प्रस्ताव  से  संबंधित  कुछ  संशोधन
 श्री  झूलन  सिन्हा tt  अहमद

 हें  ।  श्री  वल्लाथरास  |  श्री  कला दा पति  श्री

 श्री  बल्लाथरास  )  म  सी०  पी०  ्रो

 प्रस्ताव  करता  हूं
 नारायण  श्री  रेशम  सास

 श्री  वसन्त  कुमार विधेयक  ३१

 श्री  रोहिणी  कुमार  भी
 2eu¥  तक  राय  जानने के  लिये

 इसे  परिचालित  किया  जाय  1.0  रघुवीर  श्री  रघुनाथ

 श्री  गणपति  श्री  सय्यद
 उपाध्यक्ष  महोदय  पंडित  ठाकुर

 दास  भागने  ।
 श्री  राधा  श्री

 सी०  माधव  श्री  के०  एम ०
 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :

 श्री  साधन
 में  प्रस्ताव  करता  हूं  श्री  शंकर  वार्ता

 कि  विधेयक  पर  ३१  सरदार  हुकम  श्री

 १६५४ तक  राय  जानने  के  लिये  भवानी  डा०  लंका

 इसे  परिचालित  किया  जाय  ।''  श्री  राय सम  wir  aft

 एन०  आर०
 एम०  स्वामी  तथा उपाध्यक्ष  महोदय  श्री  एन०  श्रीकान्तन

 नायर  ।  डा०  केलाश  काटजू  की

 श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर
 एक  प्रवर  समिति को  सौंपाਂ  जाये

 व  मावे लिव करा  )  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 त्र
 उसे  अगले  सत्र  के  पहले

 सप्ताह  के  afar  दिन  तक
 विधेयक  पर  ३०

 अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने
 PERV  तक  राय  जानने  के  लिये

 का
 अनुदेश  दिया  जाय  ही

 इसे  परिचालित  किया  जाय  छह

 श्री  बेक टार मन  :
 में  समझता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पंडित  ठाकुर  दास न  हूं  कि  पंडित  ठाकुरदास  भार्गव  का  प्रस्ताव

 भार्गव  के  नाम  से  एक  श्र  संशोधन है  |  |
 नियम  विपरीत  है  क्योंकि  प्रवर  समिति

 वहू  संयुक्त
 समिति  के  बजाय  प्रवर  समिति  के  सदस्यों  की  सूची  में  उन्होंने  नाम

 के  लिये है  ।  नहीं  सम्मिलित  किया  हैं  ।

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  में  प्रस्ताव  उपाध्यक्ष  महोदय  म  समझता  हूं

 करता हुं  :
 fe  ऐसा  कोई  नियम  नहीं है  ।

 विधेयक  को  श्री  नरहरि
 पंडित  ठाकर  दास  भार्गव  :

 में  उसमें

 विष्णु  श्री  गणना  अपनें  ATT को  उसना  नहीं  चाहता हूं  ।

 संपादित  श्री  जोखिम  उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 श्री  लोकनाथ  किया  गया  |

 श्री  श्री  दं  उपाध्यक्ष  महोदय  क्या  श्री  रघुवर

 गौड़  वीरेनगौड़  श्री  दयाल  faa  wrt  संशोधन  को  प्रस्तुत

 श्री  qHyaez  कार्ली  करना  चाहने  हैं  ?

 श्रीਂ  के०  पेरिया स्वामी  श्री  आर०  डी०  मिश्र

 :  जी  हां
 ।
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 second  class  and  third  class उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रवर  समिति  at

 under  section  32  be  raised  to
 ये  कुछ  निदेश  देना  चाहते  हैं  ।  उन्होने  जिस

 three  years,  one  year  and  six

 भाषा  का  प्रयोग  किया  है  उसके  बारे  में
 months  respectively.

 नाई है  ।
 अरब

 यह  देखना  है  कि  उन्होंने  जिस
 (४)  That  the  Short  Title  of  the

 भाषा  का  प्रयोग  किया  है  क्या  उसी  को
 Code  of  Criminal  Procedure,

 मानना  है  अथवा  उसमें  कुछ  संशोधन  करना  1898  be  changed  to  ‘the  Code

 आवश्यक  हूँ  ।  यदि  हम  उनके  प्रस्ताव को  of  Criminal

 स्वीकार  कर  लेते  हैं
 तो

 इसका  ह  ae  होगा  (vi)  That  the  sections  of  the
 fe

 सदन  ने  ये  बातें  स्वीकार  कर  ली  हैं  एवं  Code  be  renumbered  serially  न्जज़े

 इसके  लिये  वह  वचन  वद्ध  हो  जाता  है  ।  अतः
 [“  इस  विधेयक  में  इन  उपबन्धों  के

 में  ae  कहूंगा  कि
 )”  सम्मिलित  fat  जाने  तथा  मूल  अधिनियम

 के  स्थान पर  consider  the  अथवा  इन  सुझावों  में  प्रस्तावित  संशोधनों

 inclusion  ofਂ  पर  विचार  के  सम्बन्ध  में  विचार  करने  तथा  प्रतिवेदन

 दाऊद  अदिष्ट  किये  जायें  ।
 ,  प्रस्तुत  करने  के  अनुदेशों  सहित

 श्री  आर०  डी०  मिश्र  में  प्रस्ताव
 (१)  fe  परिच्छेद  २२  के  अपने

 करता हूं  :
 समन्स  oar  सरसरी  प्रणाली

 प्रस्ताव  में  16  members  से  सुने  जायेंगे  ।
 of  the  Councilਂ  के  १६

 (२)  कि  परिच्छेद  २०  के  उपबन्ध
 ']

 के  पश्चात्‌ यह  जोड़  दिया

 हटा  दिये  जायें  तथाਂ  परिच्छेद
 instructions  to  consider  the

 inclusion  ofthe  following  provi-
 २४  के  श्रान्त  में  धारायें  २४८

 तथा  we  बढ़ा  दी  जायें  । sions  in  the  Bill  and  to  consider

 and,  report  On  amendments  which  (३)  कि  धारा  १०६  के  खण्ड

 ‘may  be  proposed  to  the  original  में  दाऊद  व्यक्ति  के
 पश्चात्‌

 Act  or  to  these  suggestions  :  ये  शब्द  जो  अपने  सम्बन्ध में

 (i)  That  summons  cases  will  be  सन्तोषजनक  विवरण  न  दे  सकेਂ

 tried  in  a  summary  way  बढ़ा  दिये  जायें  तथा
 धारा  Lok

 under  Chapter  XXII.
 का  खण्ड  हटा  दिया  जाये  ।

 (ii)  That  the  provision  under
 (४)  धारा  ३२  के  ध... अन्तगत

 Chapter  XX  be  omitted  and
 मजा-स्ट्रेट  प्रथमਂ  द्वितीय

 sections  248  and  249  be  add-

 ed  at  the  end  in  Chapter
 तृतीय  श्रेणी  के  अधिकार

 बढ़ा  कर  तीन  ए XXIV.

 तथा  ६  मास  कर  दिये  जायें  ।
 {iii)  That  the  words  ‘who  can-

 not  give  a  satisfactory  account  (x)  कि  दंड  विधि  १८९२

 of  himself’  be  added  after  का  Teta  नाम  बदल कर  दंड

 ‘any  person’  in  clause  (a)  of
 विधि  संहिता  VEX  कर  दिया

 section  1009  and  clause  (0)  of
 जाये  ।

 section  109  be  omitted,

 (iv)  That  the  powers  of  the  (६)  कि  संहिता  की  arent  की

 magistrates  of  first  class,  क्रम  संख्या  फिर  से  डाली  जायें  ।
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 करूं  तो  वे  बीच  में  खड़े  न  हों  ।  उनको  काफी उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 किया  गया  ।  अवसर  मिलेगा  i

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या
 श्री  बल्लाथरास  :  दो  दिवस  पूर्व  मानਂ

 %  २,  ५  प्रस्तुत  किये  गये  ।

 नीय  भ्रध्यक्ष  महोदय  ने  area  दिया  था  कि
 श्री  सिहासन  fag

 विधेयक  के  प्रस्तुत  कर्ता  को  यद्यपि  वह  प्रवर
 में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 समिति  का  सदस्य  है  किन्तु  फिर  भी  उसे
 प्रस्ताव  में  ‘and  16  mem-

 बोलने  का  अधिकार  है  ।  इस  प्रस्ताव के
 bers  of  the  Councilਂ

 बारे  में  संशोधन  प्रस्तुत  करने  का  मुझे  निश्चित

 के  १६  सदस्यों] के पश्चात के  पहचान  यह  जोड़  दिया
 अधिकार  हैरत  में  बोलने  का  अधिकारी

 जाये  :-

 instructions  to
 हूं  ।

 o
 suggest  and  recommend  पंडित  ठाकर  दास  भागने  किन्तु
 amendments  to  any  other  संशोधन  का  प्रस्तुत  कर्ता  विधेयक  का  प्रस्तुत
 sections  of  the  said  Code  not

 कर्ता
 तो  नहीं  होता  है  ।

 covered  by  the  Bill,  if  inthe

 opinion  of  डि  the  said  उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  विषय  सदन

 Committee  such  amend-  के  लिये  विचारणीय  विधय है  ।  श्री  बल्ला

 ments  are  necessary”’  रास  ने  जो  प्रश्न  उठाया  ने उस  पर  गम्भीरता

 संहिता  की  किन्हीं  aa
 से  विचार  करना  आवश्यक है

 धाराओं  में  जो  इस  fade  के

 अन्  गैस  नहीं  कराती  हें  संशोधनों  का  मेरा  विचार  तो  यह  है  कि  माननीय

 सुझाव  देने  कौर  उनकी  सिफारिश  मंत्री  का  प्रस्ताव  fe  यह  विधेयक  प्रवर  समिति

 करने  के  अनुदेशों  यदि  उक्त  को  सौंपा  जाय  जब  सदन  में  प्रस्तुत  है  कौर

 समिति  की  राय  में  ऐसे  संशोधन  एक  माननीय  सदस्य  अपने  संशोधन  य

 श्र।वद्यक  हों  |  कहते  हूं  कि  इस  विधेयक  को  परिचालित

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  जाय  तो  इसका  द  यह  होता  है  कि

 किया  गया  |  प्रवर  समिति  को  विधेयक  सौंपने  के  प्रस्ताव

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  डा०  काटजू  द्वारा  से  वह  सहमत  नहों  है  ।  यदि  उनका  संशोधन

 सम्बन्धित  सदन  नें  स्वीकार  नहीं  किया  तो  वे  प्रस्ताव प्रस्तावित  मूल  प्रस्ताव  एवं

 संशोधन  चर्चा  के  लिये  सदन  में  प्रस्तुत  हैं  ।  को  स्वीकार  कर  मत  उन्हें  सदन  को  यह

 अब  में  सदस्यों  से  बोलने  के  लिये  कहूंगा  ।  बताना  चाहिये  कि  ae  विधेयक  को  क्यों

 पंडित  ठाकर दास  भागने  :  जसा  कि  परिचालित  कराना  चाहते  हें  ।  विधेयक

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  यह  गरदन  किसी
 की  वस्तुत  बातों  के  बारे  में  बोलने  क

 अधिकार  में  उन्हें  नहीं  दूंगा  ।  यदि  वह  ऐसा दल  विशेष  का  नहीं  है  ।  विरोधी  पक्ष
 के

 सदस्यों  को  हमारी  अपेक्षा  प्राथमिकता  दिये  करेंगे  तो  में  उनको  स्मरण  कराऊंगा  कि

 जानें
 का

 प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।  वह  प्रवर  समिति  के  सदस्य  हें  ।  वह  केवल

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  उप  से  इतनी  बात  ही  कह  सकते  हैं  जिससे  कि

 सदन  उनके  प्रस्ताव--बविधेयक  को  परिचालित मत  हूं  किन्तु  फिर  भी  उन  ३४५  सदस्यों  से

 जिनके  नाम  यहां  सूची  में  दिये  हैं  निवेदन
 किया  जाये--के  प्रति  सहमत  हो  सकें  ।  इतना

 करूंगा  कि  जब  में  भाषण  देने  वालों  का  चयन  बोलने की  ही  wat  में  दे  सकता हूं  ।
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 समिति  नहीं  @ श्री  एस०  एस०  मोरे  |  ह  मात  '@!  ता  चाहिये  ।  यह  एक  ऐसा  विधेयक

 म  याद  किसी  सदस्य  at  नियुक्ति  होती  है  जिसके  बारे  में  सामान्य  व्यक्ति  अपने

 है  तो  इसका  भ्रभिप्राय  यह  होता है  कि  उसने  oe  प्रशासन  के  संबंध में  क्या  सोचता  —

 अपनी  स्व विकृति  दे  दी  है  |  क्या  इसका  अभि  यह  भी  सुनना  चाहते  कार्य  मंत्रणा

 प्राय  यह  नहीं है ंहै ंकि  वह  विधेयक  को  प्रचार  समिति  से  कहा  जाये  कि  वह  हमें  alae  समय

 समिति  को  सौंपे  जाने  के  लिये  स्रत्नत्यक्ष  ताकि  राघव  से  श्रमिक  व्यक्ति  इस  विधेयक

 रूप  से  तयार है  ?  की  चर्चा  में  भाग  a  सरक  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  म  इस  शहरी  पर  उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  देखता  हूं  कि  ate

 विचार  बाद  सें  यदि  श्री  बल्ला  कोई  व्यक्ति  विधेयक  के  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध

 रास  से  सहमत  हो  गया  तो  उन्हें  बुलाकर  में  ठोस  विश्लेषण करता  है  तो
 उसे  में  श्रमिक

 उससे  बातचीत  करूंगा  |  समय  दूंग  इसके  भ्र ति रिक्त  अन्य  भाषण

 देनें  बलों  को  भी  अधिक  समय  दंगा  ।  प्रत्येक

 श्री
 दारो

 :  हरापन
 सदस्य  को  चाहिये  fe  वह  अपन  म्रापकों

 जो  कुछ  कहा ह ैटे  ale  उसके श प्रतिष्ठित  कोई
 इतना  सीमित  करें  ताकि  दूसर  सदस्य  भी

 व्यक्ति  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में  कोई  संशोधन
 भाषण  कर  सकें

 प्रस्तुत  करता  है  तो  क्या  बह  बोलन  का  अधि

 कारा  हैं  xe  अ्रश्नल  को  माननीय  अध्यक्ष

 =x  महोदय  नें  कहा  था  कि  बारह  घंटे  इस  के  लिये
 उपाध्यक्ष  महोदय  मता  q-

 होंगे  तब  सदस्यों  को  चाहिये  था  कि  वे  कहते दोहन  तक  झपने  झपको

 सीरत
 रखूंगा

 कि  बारह  घंटे  तो  कम  रहेंगे  ।
 जो  कि  प्रस्तुत  किया  जाने  को  है  ।  अब  att

 Yo  एम०  त्रिवेदी  भाषण  देंगे  ।  भाषण  के
 श्री एस  एस०  मोरे  :  कार्य  मंत्रणा  समिति

 faq  प्रत्येक  सदस्य  को  १५  से  २०
 मिनट  निर्णय  करती  है  शर  नियम  ३६  के  अधीन

 तव  मिलेंगे  ।
 वह  निर्णय  सदन  को  बता  दिया  wart  '

 पंडित  ठाकर  दास  भाग  सदन  |
 मेरा  निवेदन  समय  निश्चित  करने

 बन
 परम्परा  अरब  तक  यह  रही है  कि  थि वि  धमाकों  के  लिये  अथ  ain  ये  मंत्रणा  समित  के  प्रतिवेदन

 के  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  समय  की  रवि  नहीं  के  gear  के  बारे  में  नियम  ३७  के  ऑ्रधीन

 यहं  विधेयक  विशेष  प्रकार  का  क्रिया  अपनाई  जानी  चाहिये  ।
 किन्तु  ऐसा होती है

 =
 |  मेरा  निवेदन  कभी  होता  नहीं  है  ।

 है  और  महत्वपूर्ण

 है  fa  या  तो  क्त  मंत्रणा  समिति  से  इस
 सरदार  हुक्म  सिह  मान  लीजिये  कि

 के  बारे  में  पर् नाच चार  करने  के  लिये  कहा
 कार्य  मंत्रणा  समिध्  ने  इस  G  क्या

 जाये  अ्रथवा  कोई  ऐसा  उपाय  ह  जायें
 कीन्स  यह  ध्यान  कभी  नहीं

 जिससे  किः  इस  विधेयक  पर  feat  करने
 t  किः  हमें

 इतनी  बातों का  बिचारे  वरना  होगा  ।  यह
 के  लिये  अ्रधिक  समय  मिल  सके  ।  wa:  समय

 कोई  भी  नहीं  जानता  था  वि  माननीय  मंत्री
 के  बारे  में  कोई  प्रतिबन्ध  नह  गोना  चाहिये  ही  प्रारम्भ  में  दो  तीन  घंटे  ले  लग  ।  अंत  में

 र  इसके  विंचाराथ  अधिनव  समय  मिलना
 वादविवाद  उत्तर  देते  समग्र  भी  केम  से

 चहिये ।
 कम  दो  बंट  अरव  चाहियें  |  ग्रह  ऐसी  परिस्थिति

 श्री  बंसल  यट  बहुत  महत्वपूर्ण  में  इस  पर  विचार  करने  के  लिये  निचय

 थ्  ।  इसके  बारे  में  समय  ay  प्रतिबन्ध  ही  हमें  भ्रमित  समय  कार्य
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 ध्यान
 मंत्रणा  समिति  से  इसके  बारे  में  पुर्निवचार —

 लेन  |  लाए  ता  है  तो  वह  किसी  भी  पुलिस

 करने  के  लिये  कहा  जाय  ।  उच्चाधिकारी  से  कह  कर  उस  भ्र भि युक्त  को

 जेल  में  सकता  है  ।  ऐसी  घटनायें

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सदन  की  भावना
 हुई  हें  श्र  बराबर  होती  रहती  निर्वाचन

 से  अध्यक्ष  महोदय  को  में  अविगत  करा
 काल  में  धारा  १४४  के  अधीन  इस  प्रकार  की

 वह  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  were
 बत  सी  घटनायें  कराई  गई  थीं  ।  हमें  इस

 वे  इसके  बारे  में  विचार  कारें  ।  ट  +  | प्रकार  की  व्यवस्था  में  सुधार  करना  श

 श्री  बेंकटारसन  यदि  सदस्य  अधिक

 धारा  EY  के  उपबन्धों  में  संशोधन
 समय  चाहते  हैं  तो  यह  हो  सकता  है  सदन

 करने  का  उल्लेख  विधेयक  में  मिलता  ्
 >  ।

 की  ase  सायंकाल  को  ४  स  ७.  बजे

 किन्तु  खंड  cy  के  अधीन  केवल  समय  की
 तक

 हो
 ।

 वधि  का  उपलब्ध  किया  गया  है  ।  यदि  आप
 a उपाध्यक्ष  महोदय  इसन  मुझें

 कोई
 ईमानदारी  से  यह  चाहते

 a  fe  ata

 आपत्ति  नही ंहै  ।  यह  संदेह  में  अच्छा  म्दोदय

 रा  लरा नच्प  farts
 युक्त  कों  कष्ट  7  दिया  उप  क  साथ

 तक  पहुंचा  दंगा  अरब  सद्  ही  इ
 वही  वर्ताव  हो  जो  किसी  ईमानदार  व्यक्ति

 करेंगें  |  अब  हम  कोताही  प्रारम्भ  करेंगे  ।
 के  साथ  होता  और  उसको  संविधान  में

 को  यह  एम०  त्रिवेदी  प्रस्तावित  wy  सुविधायें  जायें  तो

 विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  हुए  माननीय  फिर  यह  dare  है  far हम  कोई  सुझाव  दें

 मंत्री  ने  एक  बहुत  ही  प्रशंसनीय  उद्देश्य  बताया  अ  जिन्हों  कारण  ate  के  प्राकार  पर  उसकी

 प्राथमिक उद्देश्य  के  दो  पहलू  )  लिखा-पढ़ी  का  ald  मजिस्ट्रेट  के  हाथ  में

 प्रत्येक  अ्रभियुक्त  को  उचित  रूप  से  अपना  छोड़ें  ।  कारण  va  होने  चाहियें  जिनका

 बचाव  करने  के  लिये  उपयुक्त  सुविधाओं  को  कि  उल्लेख  संविधि  पुस्तक  में  हो  ।

 व्यवस्था  की  गई  ट्  |  way  डा  ज़मानत  की  प्रार्थनापत्रों  में  हमने  देखा

 न्यायिक  कार्यवाहियों  को  शीघ्र  ही  निबटाने  है  कि  पुलिस  ऐसे  शपथ  पत्र  सदैव  ही  देने

 की  व्यवस्था  करना  ताकि  लम्बी  काब वाही  को  तैयार  रहती  है  कि  afte  इसਂ  व्यक्ति  को

 से  निर्दोष  व्यक्तियों  को  af  कठिनाइयों  जमानत  पर  छोड़ा  गया  तो  यह  गवाहों  को

 स  उठानी  पड़ें  और  उचित  सुनवाई  के  बाद  तोड़  लेगा  |  एवं  व्यक्ति  छोटे  चार  बड़े

 वास्तक  दोनों  व्यक्तियों  नाप  दोनों  ही  areal  के  लिये  समान  रूप  से

 ह  दंड  मिल  सके  ।  में  माननीय  गृह  मंत्री  दोषी  हो  सकता  है  ।  गवाहों  को  तोड़ने  वग

 से  एक  प्रश्न  पूछता  हूं  कि  क्या  उन्होंने  इस  आरोप  TAT  राष्ट्र के  चरित्र  पर  एवं

 चि वे मक  में  कोई  ऐसी  व्यवस्था  की  है  फि  यदि  न्याय  प्रशासन  पर  एक  बुरा  धब्बा  है  ।  इस

 कदे  नि  व्यक्ति  उचित  सुनवाई  के  प्रकार  की  बातें  हश्र  करती  हं  ।  यह
 ह

 बाद  v2  दिया  जाता  है  तो  क्या  क्षति  पूति  हमें  भूतकाल  की  देन  है  ।  इतनी  सी  छोटी

 के  इ  में  उसे  कुछ  मिलेगा  ?  ब्रिटेन  के  विधान  बात  जो  शभ्रभियक्त  को  सुविधा  के  रूप  में

 में  एसी  व्यवस्था  है  ।  वहां  किसी  निर्दोष  आप  देना  चाहते हूं  वह  भ्रापने  मजिस्ट्रेट  को

 अथवा  सम्मानित  व्यक्ति  को  बन्दी  बनाने  ह  अधिकार  देकर  fe  वहू  कुछ

 लिखित  कारणों  के  आधार  पर  जमानत से  ga  पुलिस  कई  बार  विचार  करती  है  ।

 किन्तु  यहां  ऐसा  नहीं  होता  है  ।  यदि  कोई  स्वीकार न  छीन  ली  ह  ।  इसका  तात्पयं

 श्रभावशाली  व्यक्ति
 अपने  किसी  शत्रु  से  बदला  यह  होगा कि  वह  कोई  भी  जमानत लेने  के
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 लिये  तैयार  नहीं  होगा  ।  वास्तव में  बात  तो  होता  यह  है
 कि  अभियुक्त के  विरुद्ध

 यह  है  कि  संविधान  को  दृष्टिगत  रखकर
 जो  प्रमाण  होते  हैं  वह

 न  तो  अभियुक्त को

 धारा  VEY  तथा  ४९८ की
 प्रारूप  सम्पूर्ण  ate  न  उसके  वकील  को  दिखाये  जाते  हैं

 रूप  से  फिर  से  tare  किया  जानाਂ  चाहिये  ।  जिससे  किं  वह  जानਂ  सके  fe  मजिस्ट्रेट ने
 जो

 संविधान  में  उपबंध  है  far  प्रत्येक  व्यक्ति
 मत  निर्धारित  किया  है  वह  ठीक  है  या  नहीं  ।

 धारा  ४€७  के  अनुसार  मजिस्ट्रेट जित  पर  कोई  अभियोग  लगाया  जाता

 है  बन्दी  बनाकर  हवालात  में  निरुद्ध  fear  शिकारी  )  पुलिस  की  डायरी  को  देख  सकता

 है  ।  में  चाहता हूं  कोई  ऐसा  उपबन्ध गया  शीघ्र  से  विंटर  निकटतम  मजिस्ट्रेट

 के  समक्ष  पेश  किया  जाये  |  इस  का  WATT
 बनाया  जाये  कि  जिसके  अनुसार

 यदि

 स्ट्रेट  को  पुलिस  डायरी  देखने
 यह  है  कि  जब  वह  मजिस्ट्रेट  )

 के  समक्ष  पेश  किया  जायेगा  तो  वह  अपनी
 को  अ्रधघिकार  हो  तो  अभियुक्त को

 भी  उसके

 देखने  का  अधिकार दिया  जाये  ।  जमानत पर
 जमानत कररा  लेगा  |  परन्तु होता  यह  है

 छोड़े  जाने  के  सम्बन्ध  में  धारा  Veo उच्च
 जसे  ही  किसी  व्यक्ति  पर  किसी  भारी  अपराध

 हत्या  का  arte  लगाया  न्यायालय  को  बहुत  बड़े  बड़े  भ्र धि कार  दिये

 गये  उन्हीं  अ्रघिकारों  का  प्रयोग  मजिस्ट्रेट
 जाता  है  उसको  जेल  में  बंद  कर  दिया  जाता

 है  जहां  से  दो  तीन  ae  तक  मुकदमा  चलने  के  )
 अथवा  पुलिस  के  लिये

 क्यों  वर्जित  कर  दिया  गया  है  ?
 बाद  wa  वह  निर्दोश  घोषित  किया  जाता  है

 तो  उसे  छोड़ा  जाता  है  ।
 हमारीਂ  पुलिस  इतनी  दक्ष  नहीं  है

 ।

 अपराध  करने  पर  तुर  ही  निरुद्ध
 पुलिस  कहती  है  कि  हमारे  पासਂ  हमारे  पुलिसਂ

 सुर्पारिनटेन्डेन्ट  का  परिपत्र  प्राया  है  कि  चाहे
 करने  का  अभिप्राय  यहीं  जान  पड़ता  है  कि

 जो  कुछ  भी  हो  हम  किसी  को  जमानत  पर
 या  तो  कोई  न्य  व्यक्ति  इस  बात  की

 न  छोड़ें  |  इस  कारण  बहुत  समय  नष्ट  हो
 भूति  दे  या  वह  स्वयं  इस  बात  का  श्राइवासनਂ

 जाता  यदि  मजिस्ट्रेट  )
 दे  कि  भूति  वह  जवाबदेही  के  लिये  न्यायालय

 स्थान  पर  है  तथा  सत्र  न्यायाधीश नगर
 में  उपस्थित  रहेगा  ।

 के  मुख्यालय  में  है  तो  घायलों  को  नगर  के

 में  मानता  हुं  कि  हत्या  के  अ्रभियोगਂ  में  मुख्यालय  में  भेजा  जायेगा
 |

 यदि  वहू  जमानत

 निरुद्ध  किये  जाने  का  अभिप्राय  यह  हो  कि  नहीं  लेता  है  तो  उच्च  न्यायालय जाना
 पड़ता

 मे वह  गवाहों  को  धमकाने  न  पावे  |  है  ।  इस  प्रकार  बहुत  समय  नष्ट  होता  है  |

 यह  नहीं  कहता  हुं  कि  हत्या  के  प्रत्येक  अपराधी  धारा  vee  के  इस  उपबन्ध  से  माननीय

 मेराਂ  मंत्री  का  इस  विधेयक  में  प्रस्तावित यह को  जमानत  पर  छोड़  दिया  जाये  |

 सुझाव है  कि  घारा  CRY  से  यह
 बन्ध  fs  यदि  किसी को  डेढ़  महीने  fat  ag

 इस  प्रकार  छोड़ा  नहीं  यदि  यह  में  रखा  गया  हो  तो  उसे  केवल  इसी  कारण

 विश्वास  करने  के  तक  संगत  कारण  हों  कि
 जमानत  पर  छोड़  दिये  जाने  के  योग्य  समझा

 वह  ऐसे  अ्रपराध  को  अपराधी  रहा  है  बिल्कुल  बेकार  हो  जायेगा  |  इसलिये

 निकाल  दिये  जायें  |  किसी  के  अ्रपराधी  मेरा  सुझाव  है  कि  धारा  RYO  तथा  wes

 होने  के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  का  कोई  के  उपबन्धों  पर  अच्छी  तरह  से  विचार

 पूर्वे  निश्चय  कर  लेना  उचित  नहीं  है  ।  किया  जाये  और  कोई  ऐसा  उपबन्ध  बनाया
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 जाये  जिसके  अनुसार  यदि  पुलिस  किसी  युक्त के  साथ  न्याय  किया  जाये  अपितु  यह  भी

 के  जमानत  पर  छोड़े  जाने  का  विरोध  कारें  प्रावश्यक  है  कि  अभियुक्त  को  जान  पड़े  कि

 तो
 उस  के  लिये  gray  हो  किं  वह  इस  उसके साथ  न्याय  किया  जा  रही  है  ।

 ङ्घ  में  सारे  प्रमाण  मजिस्ट्रेट  जूरी  प्रणाली  के  द्वारा  ही  जनता  में  न्याय

 के  सामने  उपस्थित  करे  उनको  देखने  व्यवस्था  के  प्रति  विश्वास  उत्पन्न
 किया  जा

 सकता है
 का  अधिकार  न

 केवल  मजिस्ट्रेट

 को  हो  वरन  आयुक्त  को  भी  हो  ।

 माननीय  मंत्री  ने  बड़े  विस्तार  के  साथ

 इस  विधेयक  का  एक  श्र  उद्देश्य  यह  विधेयक  के  उस  उपबन्ध  की  व्याख्या  की  हैं

 है  कि  प्रत्येक  श्रभियक्त  को  जवाब  देही  करने  जिसके  झ्रनुसार  यदि  किसी  मुकदमें  में  साक्ष्य

 की
 पर्याप्त  सुविधायें दी  जायें  ।  परन्तु इस  का  परिमाण बहुत  अधिक  हो  तथा  बहस

 की

 विधेयक के  vee  के
 फाइल  बहुत  भारी  हो  तो  उसके  लिये  जूरी

 प्रणाली  का  उपयोग
 न

 किंया  जाय
 ।  इस लिये  बनाये  गये  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की

 धारा  १६२  को  भी  हटाया  जा  रहा  है
 ।

 धारा
 के  विपरीत  मेरा  कहना  है  कि  ऐसे  मुकदमें

 १६२  में  जो  उपबन्ध  है  उसके  भ्रनुसार  यदि  के  लिये  जूरी  प्रणाली  का
 उपयोग

 झ्र  भी

 भ्र भि युक्त के  विरुद्ध  कोई  बात
 लेखबद्ध

 की  mags है  |

 गई  है  तो  कम  से  कम  जिरह  करने
 प्रश्न  तो  यह  है  कि  यदि  art  जूरी

 के  लिये  उसे  देखने  का  अधिकार  अभियुक्त  प्रणाली  का  उपबन्ध  बनाया है
 तो  कठिन

 को  याਂ  उसके  वकील  को  दिया  गया  है  ।  इसका  निर्णय  न्यायाधीश  पर  क्यों  छोड़

 इसका  fama  यह  है  कि  यदि  पुलिस  दिया है  कि  किसी  मुकदमे  के  लिये  ag  जूरी

 ने  अपनी  डायरी  में  एक  कथन  लिखा  है  कौर  प्रणालीਂ  का  उपयोग  करे  या  न  करे
 ।
 मेरा

 न्यायालय  के  सामने  वह  दूसरा  कथन
 सुझाव  है  कि  न्यायाधीश  को  यह  अघिकार

 रखती  है
 तो

 भ्र भि युक्त  यह  जान  सके  किं  देने के  od  विधि  के
 इस  पहलू

 पर

 यालय  में  जो  बात  कहीं  गई  है  वह  भली  भांति  विचार  कर
 लिया  जाये  ।

 सच्ची  है  या  नहीं  ।  उद्देश्यों  तथा  कारणों

 के  विवरण  में  बताये  गये  उद्देश्य  की  पूर्ति

 मेरे  माननीय  माननीय  गुह-करायें

 के  लिये  ऐसा  उपबन्ध  बनाना  श्रावक
 मंत्री  कह  रहे  थे  कि  पंचायतों ने  wea  कार्य

 किया है  ।  मेरा  अनुभव  है
 कि  पंचायतें

 है  जिसके  अनुसार  अभियुक्त  को
 पुलिस  जनता  के  लिये  सबसे  बड़ा  भ्र भि शाप  सिद्ध

 क्रि  डायरी  देखने  का  अधिकार  दिया  जाये  |

 हुई  एक  जोर
 तो

 हम  कहते  हैं
 कि

 जूरी

 जहां तक  जूरी  प्रणाली  का  बेईमान  होती  है  दूसरी  हम
 करते

 सम्बन्ध  है  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  यह  हैं  जो  व्यक्ति  पंचायतों  का
 कार्य  करते  हैं

 अत्यंत  वांछनीय  है  तथा  इसको  देश  भर  में  वह  बहुत  ईमानदार  होंगे  ।  पंचायतों  में  ऐसी

 लागू  किया  जाना  चाहिये  ।  इसमें  कुछ  दोष  घटनायें  हो  रही  हैं  जैसे  किसी  नीची  जाति

 हो  सकते  हैं  ।  मानव  स्वभाव  ही  ऐसा  है  कि  वाले  को  केवल  यह  कह  कर  दण्ड  दिया

 प्रत्येक
 व्यक्ति  से  सच  बोलने  की  ara  नहीं  जाता  है  हिम्मत  करली  किः  हमारे

 की
 जा  सकती  है  ।

 परन्तु  इसका  यह  भी  ws  सामने  चले  गपशप  या  कहीं  एक  सरपंच  को

 नहीं है  कि  जूरी  प्रणाली  का  मतलब  ही  यह  एक  राजपूत  ने  इस  लियें  नाक  काट  ली  कि

 है  कि  दोषी  ofa  मुक्त  हो  जायेगा  |  कायस्थ  होते  हुए  उसने  एक  राजपूत  को

 केवल  इतना  ही  आवश्यक  नहीं  है  कि  सजा दे  दी  थी
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 afe  श्राप  भारत  की  विधि  निर्मात्री  पेसे-कार्य  बरते  रहेंगे  जेसा  कि  प्रभी  एक  मामले

 संस्थापकों  का  अध्ययन  करें  तो  areal  यह  में  हम्ना है  जिसमें  मरत  जमानत  का  प्रार्थना

 देखकर  श्रांइचर्य  होगा  कि  इससे  अच्छा  arg  पंत्र  पेदा  विया  था  ।  एक  व्यतीत  को  इस  लियें

 facet तो  जातीय  कर  रहीं  हैं  ।  निरुद्ध  कर  लिया  गया  कि  उसने  किसी को

 प्रकार  की  सरकारी  शाक्ति  न  द्रत्ते  हए  rat  मारी  थी  जिससे  उसके  कुछ  -  चोटें  झरा

 वह  अपने  किसी  भी  जाति  भाई  से  अपनी  गई  थीं  ।  एक  मास  के  पश्चात्‌  पुलिस  को

 प्राज्ञा  का  पालन  करा  लेती  थीं  ।
 परन्तु  पता  लगा  कि  लाठी  की  चोट  ऐमी है

 ध्शशिव इन  पंचायतों  में  जब  एक  जाति  जिस  से  मृत्यु  हो  सकती  थी  ।  इस  लिये  ya

 के  ही  व्यक्ति  हैं  तो  वे  जनता  पर  कहीं  ft  घारा  22y  के  स्थित  पर  घारा  ow

 यी 4
 क्योंकि  उनके अधिक  अत्याचार  करती  4  नसीर  दी  कौर  उसके  सारे  परिवार  तथा

 पास  सरकारी  शक्ति  तो  है  परन्तु  उनकों  मित्रों  कुल  १९  व्यक्तियों  जेल  में

 यदि  प  न्याय मनोवृत्ति  बहुत  संकीर्ण  हैं  ।  *  are  कर  दिया  ।  धारा  ३०७  कर  दिये  जानें
 ५

 व्यवस्था  में  कोई  सुधार  करना  चहते  हें  तो  के  करण  मजिस्ट्रेट  )

 तथा  सत्र  त्या या धीरा  ने
 int  at है  जमानत न्यायपालिका  की  भरती  की  व्यवस्था  को  कौर

 उच्च
 सुगढ़  बनाइये  मजिस्ट्रेटों  (  दण्ड  मंजूर  करते  से  इनकार  कर  दियां

 को  उचित  रूप  से  प्रशिक्षण  दी  जिसे  न्यायालय  में  प्रार्थना  पंत्र  पेश  करते  ही  उन

 aq  कीं  जानें  छे  ली  गई  wi  दी  भास जिससे  कि  ae  विधि  का  निर्वचन  कुशलता  के
 ~

 साथ  कर  सकें  ।  इस  के  लिये  भी  विधेयक  जेल  में  रहते  के  बाद  वह  छोड़  fet  रथे  ।

 म्यार  अब  इसका  परिणाम  यह  है  कि  इन  पर में  कोई  उपलब्घ  होना  चाहिये  ।

 कोई  मुकदमा  भी  नहीं  चलाया  जा  रहा  है  ।

 आनद यब वता  इस  बात  की  है  कि  eye  इसका  कारण  पुराने  पुलिस  अफ़सर  तथा

 पालिका  ईमानदार  हो  ।  इस  के  लिये  saa  उसकी  दमन  नीति  है  ।  इस  लिये  दंड  प्रक्रिया

 है  कि  उन  पुराने  पुलिस  अफसरों  को
 संहिता  में  परिवर्तन  करने  से  कोई  सुधार

 जाये  जो  दमन  की  कला  में  प्रवीण  हैं  ।  हो  नहीं  होगा  ।

 सकता  है  कि  उनके  द्वारा  अपने  राजनीतिक
 इस  के  लिये  में  दो  सुझाव  रखना  चाहता

 विरोधियों  का  दमन  कराने  में  सरकार  को  ar  ।  वर्तमान  पुलिस  बल  का  सुधार  किया
 कुछ  अनन्द  प्राप्त  होता  हो  परन्तु  क्या  ऐसा

 जाये  |  दूसरी  बात  यह  है  कि  एक  ऐसा
 करना  उचित  है  क्योंकि  हो  सकता  है  कि  कुछ  बन्ध  बनाया  जायें  जिसके  भ्रनुसार  यदि  कोई
 समय  पश्चात  श्राप  राजनीतिक  विरोधी

 पुलिस  अफसर  बेईमानी  से
 किसी  निर्दोष

 हों  झोर  उस  समय  भी  उसी  प्रकार  का  awa
 व्यक्ति  को  सताना  चाहे  तथा  उसके  परिणाम

 इस  के  लिये  झ्रावश्यक  है  कि  पुलिस  स्वरूप  उसकी  स्वतंत्रता  में  श्रतुचित  बाधा
 अफसरों  की  भर्ती  बिल्कुल  नये  आधार  पर

 पड़े  तो  सरकार  की  किरदार  से  उसको  निर्धारित
 की  जाये

 उनको  नये
 प्रकार

 से  प्रशिक्षण  दिया
 धन  राशि  क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  दी  जायें  जिसका

 जाये  तथा  पुराने  पुलिस  अफसरों  को

 धान  कर  जायें  कि  जब  वे  जनता  के  सेवक
 एक  भाग  उस  पुलिस  अधिकारी  से  वसूल

 किया  जाये  जो  उसकी  way  गिरफ्तारी
 हें  उनका  कार्य  जनता  का  दमन  करना  नहीं  के  लिये  ज़िम्मेदार  हो  ।  दस  प्रकार  बहत
 बरस  जनता  कीं  सवा  करना है  ।  यदि  ऐसा

 बड़ी  सीमा  तक  अन्याय  को  रोका  जा  सकता
 हीं  गति  तो  पुराने  पुलिस  अफ़सर  है
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 ] उपाय  aq  महोदय
 ह

 म  व  श्री  सी०  सी०  ग्रहण  धिक  अ्षताष  फला  हम्ना  ह  |
 मत  यह

 a
 शाह  ।  अच्छा  बात  ट  सरकार  ते  न्य

 far  प्रणाली  के  सवार  |  काय  क्रमਂ  शरू
 श्री  एन०  श्रीकान्त  नायर  क्या

 कर  दिया है  ।  वर्तमान  प्रणाली  में  दो  बड़ी
 एक  अ्रौचित्य  प्रश्न  उठा  सकता  डग

 गम्भीर  त्रुटियां  a——TH  यह  किं  इस  के  रण
 लोगों  को  जिन्होंने  जनमत  के  लिये

 अत्यघिक  बिलम्ब  अलोता  |  शर  दूसरी
 विधेयक  को  परिचालित  करने  के  संशोधन

 नन त्यधघिव  व्यय  ।  डॉ०  काटजू

 mera  किये
 ह

 सदन  के  सामने  ओपन  विचार
 => छह  कहा  लोगों  का  न्यायालयों  में

 प्रकट  करने ह  ।
 विश्वास  नहीं  र  ।  us  राष्ट  के  लियें  बड़े

 |  | अध्यक्ष  महोदय  :  मं  उन
 बताऊगा  संकट  की  बात  है  |  इससे  प्रकर  होता  fe  हमारे

 श्री  बंसल  कया  हमार  लिये  अपने
 न्याय  प्रशासन  की  प्रणाली  कितनी

 नाम  पहले  से  भजना  झ्रावश्यक  ल् >  या  श्राप
 जनक  है  कौर  इसमें  सुधार  करना  कितना

 श्रावइयक है  |  मेरा  निवंदन  है  कि  बर्तनों
 से  बैसे  ही  प्रार्थना  करनी  पड़ेगी  ?

 प्रणाली  देश  की  स्थितियों  के  बिलकूल  प्र नकल

 उपाध्यक्ष  महोदय  नहीं  नहीं  |
 नहीं  है  और  इसम  मूलभूत  परिवर्तन  करने

 माननीय  सदस्य  को  जो  बोलना  अवश्य  को  ओवदयकता  ह  |  इस  देश  के  लोगों  कॉ

 अवसर  दिया  चाहे  वे  अपने  नाम  निरक्षरता  कौर  गरीबी  को  ध्यान  में  रखते

 भज  वा  न  भज  ॥  में  उन  सब  सदस्यों
 हए  यह  श्रावस्ती  है  एसी  स्थिति  पे

 ् क  नाम  जी  बोलन  चाह  अपन  पास  की  जाय  जिसमें  सब  लोग  न्याय  प्राप्त  कर

 नोट  करता  रहता  हूं  ।  सक  कौर  यथासंभव  शीघ्र  से  शीघ्र  प्राप्त

 कर  सकें  ।  में  बम्बई  जेसे  बड़े  नगर  से सिंह  पीठासीन

 हूं  जहां  बहुत  से  व्यापारी  रहते  हें  ।  मेंने  देखा
 श्री  शाह  | सभापति  महोदय  है  कि  वे  वर्तमान  प्रणाली  से  बहुत  निरुत्साहित

 ही  चके  हूं  ।  किसी  दीवानी  मुकदमें  में  डिग्री श्री  सी  ०  सो  ०
 ताह  )

 लने  में  तीन  से  चार  वर्ष  तक  लग  जाते की  राजा  से  मं  इस  विधेयक  के  विशिष्ट
 उस  समय  तक  दावा  करन  वाले  की  सीमा

 न्या  की  चर्चा  करने  से  पूर्वे  न्यायिक

 बिल्कुल  बदल  चकी  होती  ।  फौजदार
 प्रणाली  के  सुधार  के  सामान्य  विषय  के

 मुकदमों  के  सम्बन्ध  में  भी  यहीं  स्थिति
 सम्बन्ध  म  कछ  कहना  चाहता  |

 डा०  काट  ने  कहा  कि  9%  प्रतिशत  अपराधी

 न्याय  का  प्रशासन  राज्य  का  एक  बहत  प्राविधिक  धारों  पर  बरी  क  दियें  जाते

 महत्वपूर्ण  कार्य  है  त्र  न्यायिक  प्रणाली  इस  सम्बन्ध  में  न्यायालयों की  उन  लोगों

 ऐसी  होनी  चाहिये  जो  कि  लोगों  की  अवद्य  के  प्रति  क्या  भावना  गी  जिनका  अपराध

 कतारें  को  पूरा  कर  सके  ।  व्तेंमान  न्यायिक  तो  माना  गया  है
 किन्तु  जिन्हें  प्राविधिक  भ्राधारों

 प्रणाली  हमें  अंग्रेज़ों  से  मिली है  इस  म॑  पर  वरी  कर  दिया  गया  ।

 कुछ  बहुत  अच्छी  बातें  fr
 इसमें  एक

 प्रक्रिया  सम्बन्धी  विधि  भी  है  जिसे  हमने  दीवानी  न्यायालयों  में  २५  वर्ष  के  ग्न

 ayaa
 है  कौर  जो  कि  बहत  टेक्निकल  कार  भव  के  बाद  भी  में  किसी  मकदमेंबाज  को

 है  ्
 ||  यह  प्रक्रिया  सम्बधी  प्रणाली  यह  सलाह  नहीं  देता  कि  ae  किसी  न्याय।लय

 इतनी  लग्बी  ute  जटिल  है  कि  सके  विरूद्ध  में  जाकर  अपनी  शिकायत  दूर  कराये  या



 ् ¥ERR  दंड  प्रक्रिया  संहिता
 ४  मई  १९५४  awe  ि  )  frat  दरे

 ato  ato

 say  के  प्रश्न  के  सम्बन्ध  हमें  क्या न्याय  प्राप्त  करे  ।  में  तो  उन  से  कहता  हूं  कि

 यदि  सम्भव  हो  तो  वे  अरपना  झगड़ा  न्यायालय  करना  चाहिये  ?  श्राप  जानते  हैं  कि  वकीलों

 के  बाहर  निपटाने  का  प्रयत्न  करें
 ।  की  संख्या  कितनी  बढ़ गई  है  ।  निचले  स्तर

 बाजी  तो  एक  प्रकार
 का  t

 यदि  पर  हम  ऐसे  वकील  देखते  जो  अपनी

 श्राप  के  पास  धन  काफी  तो  या  तो  श्राप  रोजी  तक  नहीं  कमा  सकते  किन्तु  ऊंचे  स्तर

 न्याय  प्राप्त  करने  मे  सफल  हो  सकते  हें  या  पर  agar  ऐसे  वकील  मिलेंगे  जो  मेरी  राय

 न्याय से  बचने  में  ।  किन्तु में  जनसाधारण  में  लोगों  से  अ्रत्यधिक  फीस  वसूल  करते  हैं  ।

 को
 यह  सलाह  दूंगा  कि  वह  न्याय  या  प्रत्याय  में  समझता  हूं  कि  एक  समय  ऐसा

 प्राय गा

 को
 भूल  जायें  कौर  न्यायालय में  जाने  के  जब  fe  हमें  वकीलों  के  व्यवसाय  को  या

 कोई  अन्य  उपयोगी  कायें  करें  ।  उनकी  सेवा  को  एक  राष्ट्रीय  सेवा

 ध्रावइ्यक बात यह है बात  यह  है  कि  हम  जनसाधारण  पड़ेगा  ।  में  जानता  हुं  कि  ऐसा  करने  में  बहुत

 के  मन  में  यह  विश्वास  करें  कि  कठिनाइयां  पेश  जायेंगी  किन्तु  इस  से  जो

 न्यायालय  में  जाने  से  उसे  न्याय  प्राप्त  होगा  ।  लाभ  होंगे  वे  असुविधाओं  से  कहीं  अधिक

 व्यान  विधि  के  ढांचे  में  रहकर  ऐसा  नहीं  होंगे
 ।

 किया  जा  सकता ।  में  यह  समझता  हुं  कि  इस
 व्यय  के  प्रश्न  के  यारे  में  डा०  काटजू

 प्रणाली  के  mare  sale  प्रक्रिया  सम्बन्धी  ने  ठीक  कहा  है  कि  किसी  राज्य  को  न्यायालय

 विधान  को  ही  बदल  देना  चाहियें  ।  qe
 शुल्क  को  राज्य स्व  का  उद्गम  नहीं  समझना

 केवल  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन
 चाहिये  ।  में  इस  बात  पर  उनसे  पुर्णतया

 करने या  उसमें  कुछ  उपबन्ध बढ़ा  देने  का  सहमत  हूं  ।  किन्तु  हम  देखते  हें  कि  प्रत्येक

 प्रशन  नहीं  है  श्राप  को  दीवानी  प्रक्रिया
 राज्य  न्यायालय  शुल्क  को  राजस्व  का  उद्गम

 साक्ष्य  अधिनियम  कौर  aa  प्रक्रिया
 समझता है  ।  बम्बई  में  हाल  में  न्यायालय

 सम्बन्धी  नियमों  पर  जिनके  कारण  बिलम्ब
 शुल्क  पर  RZ  प्रतिदिन  अधिकर  लगा  दिया

 शौर  व्यय  होता  पुनर्विचार  करना  होगा  |
 गया  है  ।  यदि  न्याय  का  प्रशासन  राज्य  का

 इस  के  उच्च
 कृत्य  है

 तो
 यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  हम

 क्यों  कौर  विधि  व्यवसाय  के  पुनर्गठन  पर
 मुकदमेबाजों  को  न्याय  प्राप्त  करने  के  लिये

 भी  विचार  करना  आवश्यक  क्योंकि  इन
 उन  से  फोन  लें  ।  यदि  न्याय  के  प्रशासन

 सब  seat  का  न्यायिक  प्रणाली  के  प्रशासन
 को  सस्ता  बनाना  न्यायालय

 शुल्क
 से  सम्बन्ध है  ।  aire  वकीलों  की  फीस  के  मामलों  पर

 सरकार  को  सावधानी  से  विचार  करना

 में  वर्तमान  विधेयक  at  faa
 हान  at

 चुहा
 पड़ेगा  |

 कर
 रहा  हूं

 |  में  इसका  पहले  नग  के  रूप  में  प्रक्रिया  सम्बन्धी  विधि  के  साथ  हमारे
 स्वागत  करता  हूं  ।  मेरे  विचार  में  इसके  द्वारा  पास  निर्णयोत्पन्न  विधि  भी  बहत  जमा  हो
 फौजदारी  न्याय  के  प्रशासन  में  कुछ  न  कुछ्  गई  है  ।  न्याय  के  प्रशासन  में  शीघ्रता  लाने

 परिवर्तन  होगा  ।  किन्तु  सरकार  को  यह  नहीं  के  लिये  सरकार  को  इस  समस्या  का  भी  हल
 समझना  चाहिये  कि  केवल  दंड  प्रक्रिया  निकालना  होगा  ।  ् शद

 प्रक्रिया  संहिता
 संहिता  या  दीवानी  प्रक्रिया  संहिता में  संशोधन  को  लीजिये  ।  ae  देखेंगे  कि  प्रत्येक  धारा

 कर  देने  से  यह  समस्या  हल  हो  जायेगी  के  अस्तगत  सेकड़ों  मुकदमें  उद्धत  किये  गये  हु



 बँधे  दंड  प्रक्रिया  संहिता  मई a  १९५४  विधेयक  बद्र

 जिनमें  से  कई  परस्पर  विरोधी  होते  हें  कौर  ४२  को  भी  समझता  क्योंकि

 वकीलों  को  भी  कठिनाई  होती  है  ।  में  नहीं  इस  से  लम्बे  तथा  जटिल  मामलों  में  TA  प्रथा

 जानता  कि  इसका  हल  क्या  होगा  किन्तु  को  छोड़ा  जा  सकता  है  ।  इस  में  एक  ऐसा

 में  ऐसी  विधि  चाहता  हूं  कि  जो  यदि  उपलब्ध  है  जिस
 मं

 यह  व्यवस्था  की  गई  है

 साधारण  कम  से  कम  वकील  तो  समझ  fe  यदि  किसी  केस  की  जांच  छः  सप्ताह  में

 सके ं।  पूरी
 न

 हुई  हो  तो  झ्र भि युक्त को  छ  सप्ताहों

 के  बाद  छोड़  दिया  जाय  |  यह  बड़ा  भझ्रच्छा

 में  इसਂ  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं  ।  उपबन्ध  है  ।
 प्रा परा धिक  न्याय  का  पुरा  प्रशासन

 पुलिस  विभाग  की  ईमानदारी  तथा

 में  नहीं  चहाता  कि  मझे  गलत  समझा  जाये
 |

 चुंकि  इस  प्रकार  के  सुधार  करने  वाली  विधेयक  कुशलता  पर  frat  करता  है
 ।

 में  पुलिस

 विभाग  पर  आक्षेप  तो  नहीं  करना  चाहता
 की  अब  आवश्यकता  इस  लिये  में  इस  का

 स्वागत  करता  हूं
 ।

 किन्तु  हमें  यह  समझ  कर
 किन्तु  जनता  पुलिस  में  विश्वास  नहीं  है

 श्र  पुलिस  ही  न्याय  प्रशासन  में  शीघ्रता  कर
 कि  हम  ने  समस्या  हल  कर  ली  संतुष्ट

 सकती है  ।  में  जानता  हूं  कि  इस  मामले  में
 नहीं हो  जाना  चाहिए  i  जब  तक  हम  अन्य

 विभिन्न  देशों  की  न्यायिक  प्रणालियों
 प्रयत्न  किये  जा  रहे  हें  ।  में  जमीन  के  झगड़ों  से

 सम्बन्धित  धारा  gsy  १४६  तथा  १४७  के
 जिन्हों  ने  इस  समस्या  को  बिल्कुल  भिन्न

 तरीके  से  हल  किया  अ्रध्ययन  नहीं
 संशोधन

 स्वागत  करता  हूं  ।

 हमारी  समस्या  हल  नहीं हो  सकेगी  ।  यह  कोई  विधेयक  के  दो  उपबन्धों  से  में  सहमत  नहीं

 छोटी  समस्या  नहीं  है
 ।

 इस  के  लिए  ऐसे  एक  तो  यह  कि  सत्र  न्यायालय  को  किसी  भी

 व्यक्ति  चाहिएं  जो  नये  तरीकों  भ्र  नये  स्थान  पर  मुकदमे  की  सुनवाई  का  विकल्प

 दृष्टिकोणों  को  ध्यान  में  रख  कर  होगा  ।  किन्तु  कभी  कभी  यह  एक  कम्प  की

 तरह से  मालम  देता  है  और  वकीलों को  भी कर  ।  में  सरकार  से  यह  भी  अ्रत रोध

 करूंगा  कि  दंड  प्रक्रिया  संहिता  आर  दीवानी  वहां  बुलाने  में  बड़ा  खे  पड़ता  है  ।  मेरा

 प्रक्रिया  संहिता  के  उसे  साध्य  अधिनियम  सुझाव  यह  है
 कि  ऐसा  तभी  होना  चाहिये  जब

 में  भी  संशोधन  करता  पड़ेगा  ।  कुछ  लोगों  की  प्रयुक्त  इस  बात
 को

 मान
 ले

 यदि  ag

 यह  धारणा है  कि  न्यायिक  व्यवस्था  जितनी  ऐसा  किये  जाने पर  भ्रांति  करें  तो  ऐसा

 अधिक  जटिल  होगी  उतना  ही  न्याय  अधिक  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  धारा  १६२  को

 होगा  |  न्याय  में  शीघ्रता  लाने  के  लिए  इस  भी
 छोड़ना  बहुत  ही  विवाद  ग्रस्त  बात  है  ।

 प्रकार के  सिद्धान्त  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  इसी  हम  सब  जानते ह  कि  पुलिसਂ  किस  प्रकार

 लिये  में  कहता  हूं  कि  यदि  डा०  काटजू  चाहते  बयान  लेती  है
 ।

 पुलिस  इंस्पैक्टर गवाह  के

 हैं  कि  लोगों  के  मन  में  फिर  न्यायालयों  में
 बयान  सुन  कर  जो  कुछ  वहू  चाहता  है  लिख

 विश्वास  उत्पन्न  तो  उन्हें  उसਂ  कार्यवाही  से  लेता  है  और  फिर  धारा  १४४  के  अन्तर्गत

 ait  जाना  जो  fe  इस  विधेयक  के  उस
 से  शपथ  ली  जाती  है  ।

 में  समझता  हूं  कि

 द्वारा की  गई  है  ।  में  इस  विधेयक के  कई  यह  एक  बड़ा  कूट  साक्ष्य  होगा  ।  में  चाहता  हूं

 उपबन्धों  का  स्वागत  करता  हूं  ।  सरपंच  कि  प्रवर  समिति  इस  पर  विचार करे

 वाही  को  हटा  कर  अच्छा  ही  किया
 गया  है  |  असरकारी  अभियोक्ता  को  अभियुक्त

 अफसरों  की  प्रथा  को  हटाने  से  भी  में  सहमत  के  विमुक्ति  आदेश  के  विरुद्ध  न्यायालय  की

 मंजूरी  var  श्रच्छानहीं  समझता
 |

 अनुमति  से  अपील  करने  का  अधिकार  दिया
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 गया है  ।  मेरा  हमेशा  यही  विचार  रहा  है  कि  में  सम्मिलित  करना  ठीक  नही ंहै
 ।  हस्तक्षेप

 marry  ने  किसी  अ्रादमी  को  के  विज्ञान  में  इतनी  उन्नति  नहीं  हुई  है  कि  उसਂ

 विमुक्त  कर  दिया  है  कौर  उसे  निर्दोष  समझा  है  पर  दी  गई  राय  निर्विवाद  रूप  से  मानी  जा

 ती  यह  मामला  वहीं  खत्म  हो  जाना  चाहिये  ।  सके  |  इसलिये  अ्ंगूलांक  विभाग  के  निर्देशक

 उच्चतम  न्यायालय  विमुक्ति  आदेश  के  की  राय  को  विस्फोटकों  के  मुख्य  निरीक्षक

 विरुद्ध  कपिल  करने  की  बात  को  चाहे  यंह  को  राय  केਂ  समान  महत्व  दिया  जाना

 राज्य  होਂ  प्रोत्साहन  नहीं  देता  ।  यदि  ऐसा  चाहिये  ।

 मामला  इतना  खराब  हो  कि  va  में  उच्च

 मानहानि  के  मामलों  को  इसਂ  के  द्वारा न्यायालय  की  विद्वेष  भ्र नुम ति  से  अपील  करने

 की  श्रावद्यकता  हो  तो  राज्य  स्वयं  वह  कपिल  हस्तक्षेप  बताया
 जा  रहा  है  इस  सम्बन्ध

 करेगा  और इस  के  लिये  अ्रभियोक्ता को
 में  न  केवल  राज्यपाल  या

 न्यायालय  में  जाने  की  श्रावस्यकताਂ  नहीं  ।  प्रमुख  ही  अपितु  मंत्रिगण
 या  तौर  किसी  भी

 सरकारी  कर्मचारी  को  मानहानि  होने  पर

 फिर  एक  धारा  झूठी  गवाही  के  लिये
 पुलिस  सीधी  कार्यवाही  कर  सकेगी  ।  में  जानता

 संक्षिप्त  अभियोग  निरीक्षण  कर  के  दण्ड  देने
 हूं  कि  कई  समाचारपत्रों  में  मंत्रियों  तथा

 के  बारे में  है  ।  कूट  साक्ष्य देना  एक  सामाजिक  सरकारी  कर्मचारियों  की  शभ्रनुचित  तथा

 है  ।  शर  मजिस्ट्रेटों  को  सं  लिप्त  अभियोग
 ५. ५... च च

 भ्रनुत्तरदायित्वपु्ण  अलोचना की की
 जाती  है  ।

 निरीक्षण  का  अधिकार  देने  से  इस  व्यवस्था  में  यदि  कोई  मंत्री  यह  समझता  है  fe  उर्स  की

 हो  सकती है  ।  बहुत से  आलोचना  निराधार  रूप  से  की  गई  तो

 धीर  इसਂ  प्रकार  की  बातें  कहते  हे  या  पुछते
 वह  मानहानि  के  लिये  न्यायालय  में  जा  सकता

 हैं  जिस  से  गवाह यह  समझ  लेता  है  कि
 है

 ।  यदि  किसी  सरकारी  कर्मचारी के  पास
 घो  क्या  चाहता  है  प्रौढ़  उसे  रुष्ट न  करने  के

 अपनी  प्रतिरक्षा के  लिये  पर्याप्त  धन  न  हो
 भय से  वह  यथार्थ  बात  बताने  में  संकोच

 करेगा  ।  इसलिये  जब  ऐसो  बातें  होंगी  तो
 शर  सरकार  यहं  समझे  कि  उस  की  व्यर्थ  में  ही

 प्रा लोच ना की  है  गई  है  तो  वह  उसे  वित्तीय

 ward  बात  कहने  के  लिये  प्रोत्साहित
 सहायता दे  सकती  है  ।  में  समझता हुं  कि  इसे

 नहीं  होते  ।  मेरा  व्यक्तिगत विचार  यह  है  कि
 हस्तक्षेप्य  अपराध  नहीं  बनाना  चाहिये  ।

 कूट  साक्ष्य की  बुराई  को  दूर  करने  के
 मामले

 में

 मजिस्ट्रेट  को  संक्षिप्त  श्रभियोग-निरीक्षण  डा०  काटजू  :
 माननीय  सदस्य  अपने

 करने  के  अधिकार  को  देने  की  अपेक्षा  इसे  भ्र ति मौलिक  विचार  लिखकर  मेरे  पासਂ  भेज
 ba

 की  राय  पर  छोड़  देना  चाहिये  ।  द  |

 खण्ड  €८  मुख्य  अधिनियम  की  श्री  एन०  श्रोकान्तन  हमारे  दल

 संशोधक  धारा  ५१०  में  के
 मुख्य  at  यह  विचार है  कि  सब  तराइयों की  जड़

 निरीक्षक  अंगुलांक  विभाग  के  निर्देशक  सामाजिक  समानता  है
 ।  इस  के  दूर

 किये

 शाब्द  दिये  हुए  हें  ।  विस्फोटकों  के  निदेशक  या  बिना  किसी  भी  संशोधन  से  लाभ  नहीं  हो

 रसायन  विश्लेषक  की  रिपोर्ट  अधिक  सकेगा  ।  यदि  माननीय  मंत्री  इस  aaa

 ग्रस्त  नहीं  होती  किन्तु  श्रंगुलांक  विभाग  के  को  दण्डात्मक  भावना  की
 निदानात्मक

 fare  की  रिपोर्टे  को  अभियोग  निरीक्षण  भावना  से  प्रस्तुत  करते  तो
 में  इस  की  प्रशंसा
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 करता  ।  वर्तमान  संशोधनों  से  इन  उपबन्ध  वास्तविक  चादर  नहीं  प्राप्त  हो  सकता  ।

 में  कोई  परिवर्तन  नहीं  होगा  पुलिस  इन  के  art  में  सहायता  करती है  ।

 पुलिस को  यह  बताया  जाता  है  कि  संभी  मामलों
 उद्देश्य  तथा  कारणों  विवरण

 में  अभियुक्तों  को  दण्ड  मिलना  चाहियें  ।  इस
 में  यह  बताया  गया  है  कि  इर  विधेयक  को  तीन

 लिये  वह  झूठा  साक्ष्य  तैयार  करती  है
 बातों के  प्राकार  पर  प्रस्तुत  किया  गया है

 अभियुक्तों  को  जमानत  पर  छोड़े  जाने  का
 एक  तो  यह  है  कि  वर्तमान  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता

 विरोध
 इस

 ATA  पर  करती  है  कि
 वे  गवाही से  मामले  शीघ्र  नहीं  निबटाये  जा  सकते  |

 दूसरी  यह  है  कि  अपराधी  व्यक्तियों  को  इसਂ
 में  गड़बड़ी  पैदा  कर  देंगे  ।  यदि  वह  ऐसा

 की  कमियों  के  कारण  लाभ  हो  जाता  र  तथा  करता  है  तो  उसे  दण्ड  दिया  जा  सकता  है  ।

 भूतपूर्व॑  भारतीय  रियासतों  में  लोगों  को
 तीसरी  यह  है  कि  इस  की  प्रक्रिया  सरल  हो

 जाय
 ।
 में  स्वयं  यह  चाहता  किं  प्रक्रिया

 महीनों तक  हवालात में  बन्द  रखा  जाता  था  ।

 सरल  हो  जाय  |  किन्तु  इस  का  यह  शरथ  नहीं  कि  गुह  मंत्री  कूट  साक्ष्य  की  बात  करते  हैं  ।

 अभियुक्त  के  हितों  को  हानि  पहुंचाई  जाय  ।  किन्तु  में  उन्हें  यह  बता  दूं  कि  weet  प्रतिशत

 संक्षिप्त  श्रभियोग-निरीक्षण  का  उद्देश्य  केवलਂ  मामले  कूट  साक्ष्य  पर  श्राधारित्त  होते  हैं  ।

 दण्ड  देना  ही  नहीं  होना  चाहिये  ।  संक्षिप्त  सरकार  का  कहना है  कि  मैजिस्ट्रेट  संक्षिप्त

 अभियो  गनिरीक्षणों  में  प्रयुक्त  को  प्रतिरक्षा  अभियोग  निरीक्षण  में  ऐसे  गवाह  जिस  ने

 के  अवसर  नहीं  दिये  जाते  जिस  का  et  यह  कि  पहिले जो  कहां  उस  के  स्थान पर

 होता है  कि  उसे  दण्ड  मिलेगा
 |

 दण्डित  व्यक्ति  दुबारा  कुछ  प्रौढ़
 कहता  शीघ्र  दण्ड  दे

 को  बहुत  प्रकार की  हानि  उठानी पड़ती  है  सकता है  ।  इस
 का

 क्या  मतलब  है
 ?

 पुलिसਂ

 न्यायिक  प्रशासन  में  परिवर्तन  की  आवश्यकता  अधिका
 री

 किसी  मामूली  आदमी  को

 जै  | य्  संक्षिप्त  श्रभियोग-निरीक्षण  में  दण्डित  हैं कि  उसे  किसी  मामले  में  फंसा  दिया  जायेगा

 व्यक्ति  जल  जाने  पर  अभ्यस्त  ग्रपराधियों  के
 इस

 प्रकार  उसे  we  इच्छानुकूल

 सम्यक  में  अता  है  ।  भ्रपराध  भ्र  दण्ड  के  गवाही  देने
 पर  राज़ी  कर  लेता  है  ।  कुदाल

 मामलों  में  हमें  सुधार  की  भावना  से  विचार  वकील  के  जिरह  करने  पर  वह  सच

 करना  चाहिये  ।  बात  बता  देता  है  ।  वह  सब  बातों  सेਂ  अनभिज्ञ

 होता है  कौर  जिरह  के  दौरान  में  सच  बता

 वध  आरोपों  को  छोड़  कर  मुझे  समर्पण
 देता है  ।

 कार्यवाही  की  प्रक्रिया  के  हटा  देने  पर  आपत्ति

 नहीं है  ।  ऐसे  मामलों  को  छोड़  कर  मुझे  इस  इस  विधेयक  के  द्वारा  मजिस्ट्रेट  को  उसे

 उपबन्ध  पर  आपत्ति  नहीं  है  ।  यह  मामले  का  अपराधी  ठहराने  तथा  जेल  भेज  देने  का

 एक  पहल  है
 ।

 किन्तु  सरपंच  कार्यवाही  हटा  अधिकार  मिल  जाता  है  ।  इस  प्रकार  हमारी

 देने  से  विधि  व्यवसाय  में  बेकारी  बढ़  जायगी  ।  यह  सरकार  हमें  झूठ  बोलने  के  लिये  विवश

 निरीक्षण  का  स्थान  बदलਂ  कर  देती  है  क्योंकि  यह  सारा  अभियोग  ही

 झूठ  पर  आधारित  है  ।  कूट  साक्ष्य  के  संक्षिप्त
 देने  से  लोगਂ  उन्हें  सामान्य  व्यक्तियों  के

 लय  AS qa T  |  जब  तक  न्यायाधीश  अपनी
 अभियोग  निरीक्षण  को  यही  परिणाम  ।

 नौकरशाही  तथा  सत्तावादी  भावना  को  नहीं

 बदलते  श्र  ATT  को  सामान्य  आदमियों  गवाहों की  कई  बार  जिरह के  द्वारा  ay

 से  बड़ा  समझते  रहेंगे  तब  तक  उन्हें  लोगों का  रक्षा  करने  का  अधिकार  मिलता  आज
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 की  fata से  तथा  पुलिस  की  व्यवस्था से  किसी  स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं  किया  जाता  है  ।  बहुत  से
 ०

 भी  अभियुक्त  के  साथ  न्याय  नहीं  हो  सकता  व्यक्तिगत  मामलों  में  मंत्री  भ्रन्तग्रंसित रहते  ह

 जिन  में  मजिस्ट्रेट  रुचि  रखते  जिन  में
 किन्तु  इस  संशोधन  से  अभियोग  सूची  बन  जाने

 के  अभियुक्त  को  पुलिस  के  गवाह  को  पुलिस रुचि  रखती  है  ।  मं  सूर  राज्य  की  एक

 फिर से  बुलवाने का  अधिकार नहीं  रह  जाता  घटना  यह  है  कि  एकਂ  विधान  सभा  के  सदस्य  ने

 zt
 किसी  पुलिस  अ्रधिकारी  के  ब्रे  कार्यों

 को

 जब  किसी  के  ऊपर  अभियोग  लाख  किया  बतला  दिया  जिस  पर  एकਂ  गली  में  उन  को

 जाता  है  तभीਂ  वह  अपने  को  बचाने  का  प्रयत्न  AT  मार
 डालने

 का
 प्रयत्न

 किया  गया  था
 ।

 यह  हैं

 करता  है  कौर  ऐसी  दशा  में  अभियुक्त  की  हमारी  पुलिस  शौर  यह  है  शान्ति झर  व्यवस्था

 हैसियत  से  उसे  पुलिस  के  गवाहों  को
 को  दशा  यह  है  हमारा  न्याय I

 बुलाने  उन  जिरह  करने  का

 भ्रधघिकार  भी  मिलना  चाहिय े।  इस से
 इस  सब  के  अतिरिक्त उन्हों  ने  एक  नया

 उपबन्ध  यह  भी  जोड़  दिया  है  किः

 गरीब  शभ्रादमी  को  बड़ी  कठिनाई  उठानी
 राज प्रमुखों  तथा  सरकारी  कर्मचारियों  से

 जब  किः  पुलिस  किसी  को  भी  फुसला कर
 eat  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।  इस  विभेद  की

 तमाम  गवाह  उपस्थित  कर  सकती  है  ।  उस
 क्या  श्रावइ्यकता  थी  ?  जेलों  में  बन्द  कर  के

 बेचारे को  तो  न्यायालय में  उपस्थित  होना  हीਂ
 पुलिस  निरपराध  व्यक्तियों  के  साथ  बड़ा

 पड़ेगा और  अपना  बयान  देना  होगा  क्योंकि
 क्र  व्यवहार  करती  है  ।  सरकारी  कैटिच  रियों

 पुलिसਂ  के  का  श् प्राददश  है
 ।

 तत्पश्चात

 उस  के  रोटी  कमान  तथा  प्राय  उत्तरदायित्वों
 के  लिये  तो  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि

 श्रपराघों  at  विभागीय  जांच  की  जायगी
 की  चिन्ता  किये  बिना  ही  उसे  न्यायालय  में

 किन्तु  क्या  किसी  मंत्री  ख्याल  राज प्रमुख  के
 उपस्थित  होना  पड़ेगा  ।  उसे  न्यायालय  तथा

 विरुद्ध  भी  कुछ  कार्यवाही  करने  का  अधिकार

 पुलिसਂ  के  कहने  के  wart  ही  बयानਂ  देना
 पुलिस  को  दिया  गया है  ?  इस  बात  की  कोई

 पड़ेगा और  श्रगर वह  इस  में  कुछ  भी  परिवर्तन
 भी  चर्चा  नहीं  की  गई  है  ।

 कर  देता  है  तो  उसे  जेल  भिजवा  दिया  जाता  है  ।

 संयोजक  विधेयक  में  एक  उपबन्ध  यह  है
 यहां  तो  मजिस्ट्रेटों  को  यह  अधिकार  है

 नि  a  fear  भी  व्यक्ति को  सम्मन के  पालन
 कि  केवल  विधि  विषयों  पर  पुनर्विचार

 किया  तथ्य  के  विषयों  पर  नहीं  t
 त करने पर कठोर पर  कठोर  दण्ड  तक  दे  सकते  हें  ।

 इस  से  हानि  यह  होगी  कि  न्याय  निष्पक्ष  नहीं
 चाहे  वह  पत्नी  की  बीमारी  अथवा  अरन्य

 किसी  झ्रावद्यक  कारणवश  ही  न  झरा  सका  हो  ।
 हो  सकेगा  ।  यह  भी  हो  सकता  है  कि  स्ट्रेट

 किन्हीं  विशेष  वकीलों  को  पंसद
 मजिस्ट्रेट  तथा  गवाह  दोनों  के  दृष्टिकोण

 करते  हों  ।  मत  यदि  भ्र परा धी  के  साथ  उचित
 बिल्कुल  भिन्न-भिन्न  रहते  ह  शर  इसी  में

 > न्याय  करना  ट्  विशेषकर  फौजदारी  के
 साधारण  व्यक्ति  का  हित  नष्ट  हो  जाता  है  ।

 अभियोगों  तो  उच्च  न्यायालयों  रक

 सारी  विधि  ऐसी  है  कि  राज  किसी  अभियोग  के  तथ्यों  तथा  वास्तविक  कारणों

 भी  EMT  नागरिक  के  विरुद्ध  पुलिस  किसी  पर  विचार  करने  का  अधिकार  दिया  जाना

 से  कुछ  कहलवा  सकती  था  करवा
 चाहिये  ।  चूंकि  उच्चतम  न्यायालय  तथ्य  के

 सकती  है  ।  मेरे  अपने  मामले  में  में  एसा  ही  प्रश्न  पर  विचार  नहीं  करता  मत

 हाल  देख  चुका हूं
 ।

 भारत  में  कोई  भी  न्याय  न्यायालय को  यह
 arfireery: है  ह  मिलना  चाहिये  ।
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 विधेयक  CRI

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  मान्यता  afar  के  लिये  मल  म्रधिकारों के  समान  हैं  ।

 गह  मंत्री ने  तथ्य  सम्यक ६
 थी  सूचना  नहीं  दी  है  चंकी  हम  घारा  १०७  तथा  अन्य  धाराओं

 जो  उन्हें  देनी  चाहिये  थी  ।  जब  हम  लोगों  ने  की  बात  कर  रहे  जो  हमारे  संविधान के

 विधेयक  के  परिचालन  के  लिये  ga  सुचना  दी  अन  च्दछ्धंद  १  में  दिये  गये  अधिकारों  के  समान

 ती
 भी  उन्हों  ने  तथ्य  सम्बन्धी  सुचना

 न
 देकर  ह्

 केवल  वित्ररगनसंत्रिशा  दे  दी  जब  तक  हमें  हम  ने  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  एक  यह

 इस  सम्बन्ध  में  पूर्ण  सुचना  सदन  को  नहींथा  दी  उपज-ध  जोड़ा  है  कि  जिस  व्यक्ति  के  कोई

 जाती  तब  तक  ग्राम  बढ़ते से  कोई  लाभ  नहीं है  ।  अपराध  अ्रयया  WIT  काय  करते  की  सम्भावना

 इस  विधेयक के  सम्बन्ध  में  विस्तार  से  जानना
 है  ,  उस  से  जमानत  जमा  करने के  लिपे  कह

 जानना अत्यन्त  आवश्यक  क्योंकि  जाता  है  ।  यह  बहुत  कुछ  निवारक  निरोध

 चाहते  ह  कि  भिन्न-भिन्न  कार्य  करने  ae  लोग
 ही  है  ।  यदि  वह  व्यक्ति  जमानत  नहीं  ल

 इस  के  सम्बन्ध  में  बया  विचार  रखते  हैं  ।  इस  सकता  तो  उसे  एक  वर्ष  की  सजा  दी  जा

 विधेयक  पर  हम  लोग  क्या  बरते  जा  रहे  हूँ  सकती  है  ।  इस  से  भी  निवारक  निरोध  क

 [  प्रशन  हमारे  सम्मुख है  ।  नहीं  निवारक  विस्तार  ही  कहना  चाहिये  ।

 निरोध  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  भी  weal  के
 इन  सब  बातों  पर  विचार  करना  चाहियें

 उतर  देने  के  अतिरिकत  प्रारम्भ  में  और  कुछ
 हम  गणतन्त्र की  बात  करते  किन्तु  मेरा

 नहीं  बताया  गया  था  ।  बार-बार  इसी  की
 यह  कहना है  कि  न्यायालय  गणतन्त्र  के  प्रधान

 पूनम  वृत्ति
 की  जा  रही  है  ।  यह  विधेयक

 अधार  यदि  ये  न्यायालय  ही  विधि  तथा
 न  अधिकारों

 से  कम  महत्वपूर्ण  नहीं है
 ।

 प्रक्रिया के  ग्रीस  न्याय  नहीं  करते  हं  तो  फिर
 संविधान  का  अवच्छेद  २१  यह  कहता  है

 किसी  भी  प्रकार  की  स्वच्छता  की

 किसी  व्यक्ति  को  झपने  प्राण  झंगवी  गारंटी  नहीं  दी  जा  सकती  है  ।  मत  दण्ड

 दही  स्वा  जनता  से  विधि  द्वारा  स्थापित  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  करने  का  प्रदान

 प्रक्रम  को  छाड  कर  अन्य  प्रकार  वॉच  न्  संविधान  बनाने  अथवा  हिन्दू  कोड  से  भी  कहीं

 किया  जायेगा  ।  अधिक  महत्वपूर्ण  है  प्रौर  इस  को  जिस  रूप  में

 राज  लागू  किया  जा  है  वह  उचित  नहीं
 यह  विधि  द्वारा  स्थापित  प्रक्रिया  क्या  है  ?

 विवान  सभा  में  उचित  तरी+  पर  बड़ी  लम्बी
 देश  की  न्यायिक  प्रणाली  संविधान  का

 चौड़ी  वार्ता  हई  ate  यही  उचित  तरीका
 एक सब  से  कोमल  प्रंग है  जिस में  परिवर्तन

 जापान  तथा  अन्य  देशों  के  संविधानों में  करने  के  लियें  केवल  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में

 मूल  अधिकारों  के  परिच्छेद  में  अभि  षकतों
 सुघार  करने  से  ही  काम  नहीं  चल  सकता  ।

 को जिरह  करने  तथा
 सफाई

 अदि पेश  करने
 यदि  हम  अपने  वर्तमान  न्यायालयों  में  परिवर्तन

 के  अधिकार  दिये  गये
 ह
 हे  ।  हमारे  संविधान  में

 करना  चाहते  हें  शर  लोगों  को  सच्चा  बनाना
 भीਂ  ऐसे  कुछ  अधिकार  दिये  गये  ।

 चाहते  हें  तो  इसी  विधेयक  से  कार्य  नहीं  चलेगा  ।

 दण्ड  विधान  सहता  HT  घारा  2G9  तथा  इस  के  लिये  ar  गंग  नियुक्त  किये  गये  जि

 रे
 ४०  का  सार  लगभग  एक  ही

 है
 ।  अरत  सम्पण  देश  भ्रमण  कर  अपनी  सिफारिशों

 दीं  किस्त  इस  मामले में  क्या  किया  गया है  ?
 मल

 अधिकारों  में  दण्ड
 प्रक्रिया

 सहता  का

 कुछ  मिला दिया  गया  है
 में  समझता हूं  कि  RESy  में  जाब  सरकार  ने  भारत  सरकार

 जिरह  करने  तथा  सफाई  mill  Sia  से  निवेदन  किया  स का  fre  प्यार  fara  भ्रभिधोग



 ४६३५  दंड  प्रक्रियों  संहिता  ४  मई  १९५४  )  विधेयक  KERE

 पिंडित  ठाकुर  दास  भागेंव |

 निरीक्षण  की  कार्यवाही  1  समाप्त  कर  दिया |  द  एव  साधारण  मनुष्य  ही  वरन  एक

 |  १६४८  में  शायद  ऐसे  कुछ  अधिनियम  साधारण  वक ७  ein  et  तक  यह  नहीं  जान  सकता

 भी  कि  प्रारम्भिक  अ्रभियोग  निरीक्षण  कि

 नहं
 तके  ्  के  प्रकार

 का

 शार

 े के  बजाय  अभियोग  सीध  सेशन  जज  के  पास  फ  समें शरारत  की  गई  है

 भज  दिय  जाते  थे  ।  यह  कोई  नई  बात  नहीं  यदि  इस  TI  को  ज्यों व  त्या  सहन
 थी  ।  गृह-कार्य  मंत्रालय  ने  पंजाब  सरकार  = त  ता  मानना  गह-साथ

 के  इस  प्रस्ताव  को  ग्न्य  राज्य  सरकारों  के
 का  उद्देश्य  पूरा  नहीं  होगा  अर्थात  ग्रा  लोग

 पालन ae पास  कौर  कुछ  समितियां  भी
 जाया  मारेंगे  ।  न्याय  प्र  शासन में  विलम्ब

 हुई
 थ

 तो  होता  ही  यह  में  भी  मली  भात  अनुभव

 पंडित  के०  ato  फार्मा  दूसरा
 TH,  करता  पर  पा भात  इस  विलम्ब

 क्या
 था  ?

 को  दुर  कर  किन्तु उस  से  वह  न्याय जो

 पंडित  ठाकर  दास  भार्गव  :  ऐसे  मामलों  न्यायालयों  में  अभी  वह  भी  हो

 में  प्रारम्भिक  अभियोग  निरीक्षण  के  बजाय  जायगा  |  यहां  प्रणाम  ह्ञाग  ।

 केस  सीध  सदन  अदालत  को  भेज  दिया  ता
 डा०  2.0  नहीं  वहू  मेरा

 थां
 सितम्बर का  ज्ञापन  था  ।  य॑  Tah  प्रकाशित

 भारत  सुरक्षा  नियम  तथा  अनन्य  इसी  किया  गया  ग्रोवर  भारत  के  eas  राज्य के
 प्रश्र  के  नियम  बनायें  यि  थे  ।  उन्होंन  दण्ड

 गज़ट  म्यार  wee  स्थानों  में  प्रदर्शित  एवं

 wat  संहिता  भें  कुछ  परिवहन  कौर  प्रसारित  किया  गया  |

 इस  के  अनसार  एक  afar  प्रारम्भिक
 पंडित  ठाकर  दात  भागव  सितम्बर

 अभियोग  निरीक्षण  के  बजाय  सीध  सेशन  जज
 म  ा

 घ्  नन  व्यक्ति a  पास  भजा  गया ।
 के  पास  भज  या  गया था  |  यह  काय  व्यथ

 है  तथा  विलम्ब कारी  यह  डा०  काटजू  स्वंय  Slo  काट  ज्ञापन !

 जानते  हें  ।  मत भी  ४५  व्य  थे  अधिक  वकालत
 पंडित  ठाकर  दात  भार्गव  :  यड़  सारे

 की  है  कौर  में  भली  भांति  जानता हुं  कि  सैशन

 er
 उदय  मक्ष  रखा  गया  ॥

 के  aud  aa  वी  कार्य  ‘iteai  न  ay

 क्या
 है  ।  इस  one |  में  इस  +1र के  सुझाव  डा०  काटजू  :  ae  विधेयक  प्रसारित

 काम  श्रुति  करता हूं  ।  असेसर  कं  विद्या  गया  |

 कता  पर  हम  लोग  कई  बार  कह  च  है  2.0  fag  पंडित  ठाकर  दात  मांग  :  209  उत्तर

 गृह-कार्य  मंत्रालय  सद  उस  की  सफाई  पेश  मिले  थे

 करता रहा  हैं  ।  देश  में  जगत  उत्पन्न  हो  गई
 ST  काट  २०४ न  उत्तर AT हैं  अर  प्रत्येक  प्रकति  इन  ard  अहीरों  क

 स्वागत  करेगा  feed  मरी  शिकायत  यह  है  कि  पंडित  ठाकर  दास  भाग  राज  प्रात

 इस  विधेयक  में  कछ  एपी  चीजें  जिन  को  ही  मेंने  माननीय  मंत्री  का  भाषण  पढ़ा

 कोई भी  व्यक्ति  carat  करने  को  तैयार  नहीं  जिस  के  झ्राधार  पर  मैं  यंह  निवेदन  कर  रहा

 यदि  वह  यह  जान  लेगा  कि  इस  में  ये  ह  कि कं  Vo  जगहों  से  सम्मतियां  प्राप्त हुई  हैं
 ।

 चीजें त  ग्रह  ry  लॉग  तो  यही  नहीं  जान  उन  के  पस  जो  भी  समितियां  रखी  उन  से

 पायेंगे  कि  दस  में  है  क्या-क्या  ।
 मुझ  लाभ  grat  यदि  वे  मुझे  प्राप्त  होतीं  ।



 ४६  ३७  शराकत  1  विधेयक az  प्रक्रिया  संहिता  ४  AR  १९५४  ॥  ६३८:

 श्री  बेला यु धन  :  वें  मुहय्या  की  जायेंगी  ।  इन  विधेयकों  को  far  जाना

 चाहिय े।  सदन  को  इंस  विशेष
 पंडित  ठाकुर  वात

 मुझे  श्रमी  => फेका  र  ब  किन्तु  माननीय  मंत्री  अपनी
 सारी  समितियां  प्राप्त  होनी  चाहिये  ।  विधेयक

 च्छा  शर  आवश्यकता  के  अनुसार  परिचालन
 के  पारित  होने  के  बाद  उन  के  प्राप्त  होनें  का

 करते  संसद  की  परवाह  नहीं  करते  ।
 बया  लाभ  है  ?

 सभापति  महोदय :  हर  एक  बात  में डा०  काटकर  में  aaa  विद्वान  मित्र  की

 यह  बता  दूं  े  श्री  बंसल  के  के  उत्तर  में
 जनमत  जानने  के  लिए  स  प्रकार  का  परिचालन

 में
 ने

 बताया  था  कि  प्रवर  समिति  के  सदस्यों
 य्रावश्यक  नहीं  है  ।  सदन  को  इस  बात  FT

 को  वे  सब  सम्मधियां  इस  विधेयक  पर  चर्चा
 श्राधवपर  है  fa  प्रस्ताव  के  प्रस्तुत  होते  समय

 होने  से  पहले  दी  जायें  कौर  सदन  में  विधेयक
 उस  पर  जनमत  जानने  के  उस  का

 के  लौटने  से  पहले  ही  वे  सभी  माननीय  सदस्यों
 परिचालन  कौर  सरकार  का  काम  है  कि

 को  प्राप्त  होंगी  ।
 उसे  स्वीकार  act  ।  मेरे  विचार  में  माननीय

 &
 सदस्य  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  यदि  वे  सारी

 पंडित  ठाकुर  दास  भागंव : क कया  हम  यह
 समितियां  सदन  के  समक्ष  होतीं  तो  सम्बद्ध

 चाहते  हैं  कि  श्री  बंसल  इस  समय  गत् al  e  a उगाई
 [  |  त्ति  सद्स्यों  को  प्रवर  समिति  में  सुझाव  देने  में

 उठायें  और  माननीय  मंत्री  को  यह  सुझाव  दें  ?

 सुविधा  हो  जाती  |
 क्या  प्रदर  समिति  के  सदस्य  हदी  इतने  तैनात

 धुले  हैं  कि  उन्हें  ही  सम्मतियों  की  wha  दी  श्री  एस०  ato  राम स्वामी  :  माननीय

 शौर  हमें  न  मिलें  ?  मंत्री  ने  बताया  कि  उन  पत्रों  को  मु  गया  किया

 ae,  बाए
 eo

 Hest  ।  क्या  वे  दो-तीन  दिन  में  उन्हें
 मु  शैय्या

 डा०  में  ने  यही  कहा  था  कि
 कर  सकते  शौर  क्या  तब  तक  इस  न्रिंवाद

 प्रत्येक  सदस्य  को  उन  की  प्रतियां  मिलेंगी  |
 को  स्थगित  नहीं  विया  जा  सकता  ?

 मै ंने  यही  बात  or  बार  कही  थी  ।

 पंडित  ठाकर  दात  भागने
 :  मेरा  यही श्री  नम्बियार  :  हमें  प्रभी  मिलनी

 निवेदन था  कि  उक्त  पोषक के  मिलने तक  इस
 चाहियें ।

 चर्चा  का  स्थगित  किया  जाना  अच्छा  रहेगा  1.

 पंडित  ठाकर  दात  भागने :  प्रभी  क्यों  यहीं  एवं  are  बात  होती  |

 नहीं  जातीं  ?

 एक  माननीय  सदस्य  बिल्कुल  ठीक  |

 सभापति  सहोदय  :  माननीय  सदस्य  का

 यह  कहना  है  कि  यदि  उन  की  प्रतियां  बांटी
 पंडित  ठाकुर  दास  भागने  :

 किन्तु  चूंकि

 गई  होतीं  तो  सदन  ah  प्रवर  समिति  के
 माननीय  मंत्री  ने  हमें  बताया  है  वही  उच्चतम

 सदस्यों  लाभ  होता  क्योंकि  उन  का
 न्यायालय  एवं  उच्च  न्यायालय  के  न्यायधीष  ग्रो

 प्रत्यायन  चरने  के  चर्चा  में  भाग  लेने  वाले
 श्र  बहुत  से  प्रतिष्ठित  ate  गणमान्य  लोगों

 नें  अपनी  अपनी  सम्मति  भेजी  जो  कालान्तर सदस्य  इस  समय  ग्रिनेल  अ्रपतें  सुझाव  पेश

 करत  |
 में  बताई  में  इस  विधेयक  की  प्रगति

 में  बड़ा  नहीं  बनना  चहता  |  में  यही  समझूंगा

 at  वल्लाथरास  :
 सदन  की  कि  उक्त  समितियां  मिली  ही  नहीं  हैं  ।  में

 नियमावली  भें  बताया  गया  है  कि  जनमत  इस  बात  &  भी  प्रभावित  नहीं  होता  far

 जानने  प्रदर  समिति  को  सौंपने  के  लिए  १२  न्यायाधीशों  ने  इस  प्रवर  कहा  कौर  १२
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 पिंडित  ठाकुर  दास

 aren से  सम्मति  दी  ।  जब  तक  में  स्वयं इन  उत्तरों  के  ware  पर  दण्ड-प्रक्रिया
 का

 सलामतियों  को  नहीं  देखूंगा  तब  तक  में  इन्हें  संशोधन  हो  ।  वास्तव  में  यह  सारे  देश  की

 स्वीकार  नहीं  कर  सकता  ।  बात  वास्तव  में  चीज़  और  देश  के  प्रत्येक  व्यक्ति  पर  इस

 यह  है  कि  उन  के  तकों  से  हमें  विश्वास  होना  को  प्रभाव  पड़ता  जो  भी  व्यक्ति  इस

 नामों में  क्या  रखा  है  ।  में  रुचि  रखते  हे  उन्हें  अपना  मत  देने  का

 अधिकार होना  चाहिए  था  ।
 ५५  विधिजीवी

 माननीय  मंत्री ने  बताया  कि  २०७  उत्तर

 संघों  से  क्या  अभिप्राय  है
 ?

 एक  ही  प्रान्त  में
 श्रान्त  होने  के  बाद  विधेयक  के  मूल  रूप  में  कई

 को  इतने  संघ  मिल  संकते  ह  ।
 हम  चाहते

 जोड़  दिये  गय  a  किसी  हद  तक

 हैं  कि  इस  प्रकार  के  मामलों  में  जिन  में  देश  के
 इस  को  संशोधन  भी  किया  गया  ।  में

 प्रत्येक  व्यक्ति  और  नागरिक  के  अधिकारों

 पुर्वक  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  केवल  वे  २०७
 की  बातें  सन्निहित  प्रत्येक  व्यक्ति  की  राय

 जिन्हों  ने  उत्तर  भेजे  कौर  वे  माननीय
 जानी  जाय  कौर  उस  से  परामर्श किया  जाय

 मंत्री
 जिन  के  पास

 उन
 की  प्रतियां  इसਂ  बात

 मुझे  माननीय गुह  मंत्री  के  प्रति  सम्मान  है  कि के  अधिकारी  हैं  कौर  अपनी  सम्मति  देने  का
 उन्हों  ने  इस  प्रकार का  विधेयक  प्रस्तुत  करने

 अधिकार  रखते  हें  ?  कया  इस  संसद  के  सदस्यों
 का  साहस  किया  और  में  wa  चाहता  हूं

 को  इस
 प्रकार

 का  अधिकार नहीं  है  ?  ae  कि
 वे  इसे  वापिस  ले  कर  इस  पर  जनमत  जान

 ग्रुप  संशोधक  अधिनियमों के  सम्बन्ध  में

 जानते  ही  हैं
 ।

 पहले  से  मौजूद  उपबन्धों  को

 यह  एक  ऐसा  विधेयक  बन  सके

 जिस  पर  सारे  देश  को  गव  हो  ।  उन्हों ने  स्वयं

 छोड़  कर  हम  किसी  wer  उपबन्ध  का  संशोधन
 ही  राज  ae

 बताया
 कि  में  उस

 दिन

 नहीं  कर  सकते  ।  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  के
 की  प्रतीक्षा

 कर
 हूं  जब  देश  में  परिवर्तित

 सम्बन्ध  में  श्राप  जानते  हें  कि  उपबन्ध  किस  न्यायपालिका  पद्धति  का  पदापंण  होगा  ।

 wat  परस्पराश्रित  शर  एक  दूसरे  से  जुड़े

 हुए  हें
 ।

 पथिक  sear  यह  होता
 कि

 माननीय
 श्री  एम०  डी०  जोशी

 मंत्री  सारी  संहिता  को  विचाराधीन  रखते  |  दक्षिण  क्या  माननीय  सदस्य  का  यह  विचार

 यदि
 उन  को  यही  इच्छा

 थी
 किਂ  इस  देश  की

 है  कि  संसद्‌  सदस्यों  की  सामूहिक  योग्यता इस

 मामले  में  पर्याप्त है  ? न्यायपालिका  पद्धति  को  उन  की  इच्छानुसार

 किया  जाता  तो  उन्हें  कोई  भ्रायोग
 सभापति  महोदय  :  पंडित  ठाकुर  दास

 नियुक्त  कर  के  उसे  यह  काम  सौंपना  चाहिये
 ania ने  यह  कहा  है  कि

 २०७
 उत्तर  प्राप्त

 था  हमारे  सामने
 सारी

 बात  खोल  कर  रख
 हुए  हैं  और  इन  सम्मतियों  पर  विचार  करने

 का  समय  नहीं  मिला  है
 ।

 माननीय  सदस्य  ने
 य  ठीक  है  कि  कई  संशोधन  निगमित  किये

 यह  कहा  हम  केवल  संशोधनों
 पर  ही

 गये
 है  किन्तु  क्या

 इस  सदन के  ५००  सदस्यों
 विचार कर  रहे  हें  कौर  प्रत्य  उपबन्धों पर

 को  नये  संशोधन  रखने  का  अघिकार  नहीं  है
 ?

 विचार
 .
 करने

 का  हमें  नहीं  मिलेगा
 |

 इसे
 एक

 सही  क़दम  नहीं  कहा  जा  सकता
 |

 मेरे  मित्र  ने  सही  बात  कह  दी  है
 कि

 विधि  के
 पंडित  ठाकर  दास  भाग  यदि  संसद

 अनुसार
 इस  विधेयक  को  देश  के  समक्ष  रखा  के  ५००  सदस्यों  की  सम्मति  ही  पर्याप्त  समझी

 जाना  चाहिए  ।  हमारा  देश  इतना  विशाल  जाती  जनमत  जानने  का  नियम  हीं  कयों

 tag  नहीं  चाहता  कि  २०७  रखा  जाता  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  कम  से  कम
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 श्री  सिहासन  सिंह  के  उस  संशोधन  को  मान  माननीय  मंत्री  ने  जेलों  में  भीड़

 लिया  जाये  जिस  में  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  १६  ae  के  कम  वायु  वाले  बाल  शझ्रपराधियों

 प्रवर  समिति  के  सदस्यों  को  इस  विधेयक  में  विचाराधीन  अभियुक्तों  के  सम्बन्ध  में

 संशोधन  करने  की  पूरी  छूट  होनी  चाहिये
 ।

 जो  कुछ  कहा  है  उस  का  प्रस्तुत  विधेयक  से

 खंड
 ४९७

 को  पूरी  तरह  से  बदलना  होगा
 |  कोई  सम्बन्ध  नहीं है  ।  पंजाब में  जेल  समिति

 इस  स्थिति
 में  तो  हम  उसे  छू  भी  नहीं  सकते  हैं

 ।  REYs  PEvE  में  नियुक्त  की  गई  थी  ।

 यदि  खंड  TRG  शर  Veo  को  संशोधित कर  भें  उस  का  सभापति  था  ।  यह  भीड़  भड़के  की

 दिया  गया  at  यह  विधेयक  ate  भी  अधिक  बात  पंजाब  सरकार  के  ध्यान  सें  लाई  गई  थी  ।

 लाभदायक हो  जायगा  |  सभी  तरह  के  मुक़दमों  प्रत्येक  राज्य  में  ऐसी  समितियां  स्थापित  की

 में  एक  जेसी  प्रक्रिया  हो  जायेगी  ate  हम  विधि  गई  थी  शर  सभी  ने  अपनी  अपनी  रिपोर्टे

 को
 अपनी  इच्छानुसार  बदलने  में  सफल  होंग  ।

 परन्तु  gar  क्या  ?  रंगरेज़  सरकार

 हम  केवल  उन्हीं  धाराओं  को  बदल  सकते  की  बनाई हुई  धारा  १०६  में  कहा  गया  है  कि

 हूं  जिन  का  इस  विधेयक में  उल्लेख  किया  गया
 जिस व्यक्ति का  खाने  कमाने  का  कोई  नियमित

 el  मेरे  विचार  से  श्री  सिंहासन  सिंह  का  ढंग  न  हो  उसे  जेल  भेज  दिया  जाना  चाहिये  ।

 संशोधन  बहुत  है  और  उसे  स्वीकार  यदि  माननीय  मंत्री  इस  धारा  का  पूर्णरूपेण

 कर  लिया  जाना  चाहिये  ।  संयुक्त  प्रवर  समिति  पालन  करना  चाहते  हें  तो  देश  की  आधी

 में  कोई  ४९  सदस्य  होंगे  यह  संख्या  किसी  जनसंख्या  जेल  के  सीखचों  के  पीछे  होगी ॥

 भाग  में  के  राज्य  के  बिधान  मंडल  की  नौकरियां  कहां  देश  की  यही  तो  समस्या

 सदस्य  संख्या  के  बराबर  है  ।
 प्रवर  समिति  में  है  ।  यह  धारा  Rok  टंड  प्रक्रिया  संहिता  में

 प्रत्येक  वाद  विषय  पर  सभी  पहलूओं  से  चर्चा  एक  काला  धब्बा  है  ।  पंजाब  जेल  समिति  के

 की  जाती  परन्तु  मेरा  विचार  है  कि  सदस्य
 देखने  में  यह  बात  भी  arg  थी  कि  पुलिस

 संख्या  अधिक  होने  के  कारण  हम  प्रवर  समिति  प्रशासन  म्रपनी  कारगुज़ारी  दिखाने  के  लिये

 में  त  इस  विधेयक  पर  इतना  ध्यान  ही  दे  किन्हीं  सप्ताहों  में  बीसियों  व्यक्तियों  को  इस

 सकेंगे  जितना  कि  दिया  जाना  चाहिये  |
 धारा  के  अन्तर्गत  जेल  में  बन्द  कर  दिया  करती

 थी  ।  जेल  समिति  ने  इस  का  विरोध  किया  ar

 कौर  अपने  प्रतिवेदन  में  इसका  उल्लेख  भी
 राज्य  परिषद्‌  के  २५०  सदस्यों  में  से

 किया था  ।
 १६  प्रतिनिधि  लिये  जायेंगे  |  बरच्छा  तो  यह  है

 fa  वह  अपनी  एक  पृथक  प्रवर  समिति  बनायें  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वालों का  क्या

 यदि  राज्य  परिषद्‌  पुनरीक्षण  परिषद्‌  है
 तो  हमें  होता  में  ने  स्वयं  जेलों  में  देखा  कि  बच्चों

 उस  का  पूरा  लाभ  उठाना  चाहिये संविधान  को  पेसे  न  होने  के  कारण  टिकट  न  खरीद  सकने

 के  लिय  १४  दिन  तक  जेल  में  रखा  जाता  था  ॥ ने  दो  सदनों  की  व्यवस्था  की  है  हमें

 उस  को  पुरा  लाभ  उठाना  चाहिये  ।  अतः  वह  एकदम  नंगे  भूखे  थे
 ।  उन

 को  देखने

 इस  प्रकार की  संयुक्त  प्रवर  समिति  बनाने  से  सिहरन होती  थी  ।  पन्दरह दिन  जेल  में

 की  कोई  झ्रावश्यकता  नहीं  है  ।  ऐसे  महत्वपूर्ण  रखने के  बाद  उन  को न्यायालय में  पेश  किया

 मामले  में  हमें  दूसरे  सदन  की  स्वतंत्र  सम्मति  जाता  है  दो  रुपये  जुरमाना  कर  दिया

 ज्ञात  होनी  चाहिये  ।  मेरा  निवेदन  है  जाता  है  ।  हमारीਂ  जेलें  इसी  तरह  भरी  जाती  हैं  ।

 कि  यह  लंदन  ही  प्रवर  समिति  सरकार  ने  कभी  यह  प्रयत्न  नहीं  किया

 है  कि  जेलें  इस  तरह  से
 न

 भरी  जायें ।  यह संयुक्त  प्रवर  समिति  नहीं
 ।
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 सुझाव  है  कि  ऐसे  सभी
 सहमत  नहीं  हूं

 ।
 वे  कहते  हे  कि

 किसी  भ्र परा धी

 व्यक्तियों  को  ज़मानत  पर  छोड़  दिया  जाये  ।
 का  बच  निकलना  उतना  ही  बुरा  है  जितना

 कि

 परन्तु  मजिस्ट्रेट  इसे  कार्यान्वित  करने  में  किसी  निरपराध  पकड़ा  जाना  ।  परन्तु  मेरा

 हिचकते  हें  ।  यदि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  विचार  है  कि  किसी  अपराधी  के  बचਂ  निकलने

 तथा  स्पष्ट  न  किया  गया  तो  यह  संकट  कभी  की  अपेक्षा  किसी  निरपराध  का  फंस  जाना

 दूर  नहीं  होगा  ।  माननीय  मंत्रीਂ  ने  अ्रपने  दो  कहीं  अधिक  चुरा  है  ।  यदि  सभी  दोषियों  को

 घंटे  के  भाषण  में  पुलिस  का  एक  बार  भी
 दण्ड  देना  हो  तो  कौन है  जो  va  दण्ड से

 निर्देश  नहीं  किया  ।  जब  तक  पुलिस  की  भर्ती  बच  सकेगा  ।  कानून  तो  यही  है
 कि

 श्राप

 तथा  पदोन्नति  की  ्  प्रणाली  चलती  अराग  में  उंगली  डालेंगे  तो  वह  जलेगी  ही  परंतु

 रहेगी  हमारे  न्यायालयों  में  न्याय  नहीं  हो  मनुष्य के  बनाये  हुए  कानून  पधारें  होते हे

 सकता है  ।  हाल  ही  में  कुछ  थोड़ा  बहुत  यदि  art  चाहें
 कि

 सभी  अपराधियों को  दण्ड

 परिवर्तन  gat  है
 ।

 परन्तु  हमारी  देहाती  दिया  जाय  तो  यह  हरसम्भव है  ।  इसलिये  हमें

 जनता  का  विचार  यही  है  fe  कोई  विशेष
 यह  सोचना  चाहिये  कि  कहीं  sa  विधेयक के

 तथा  उल्लेखनीय परिवर्तन  नहीं  हुआ  है  ।  पास  होने  से
 निरपराध

 व्यक्ति  तो  नहीं  फंस

 जायेंगे  । आज भी  ऐसी  बातें  होती  हें  जिन  को  यदि  यहां

 बताया  जाये  तो  माननीय  मंत्री  लज्जा  से
 माननीय  गृह  मंत्री  धारा  २०७  क

 के

 अपनी  गरदन  सका  लेंगे
 ।

 हम  सभी  जानते  स्थान  में  नई  धारा  रखना  चाहते  हे  ।  यह  दुःख

 हैं  कि  मक़दमे  कैसे  बनाये  जाते  हें  किस
 al  बात है  कि  हम  इस  विधेयक  द्वारा  समपंण

 तरह  लोगों  का  चालान  किंया  जाता  है
 ।  संसार

 कार्यवाहीਂ  को  हटा  नहीं  रहे  ।  गृह  मंत्री  केवलਂ

 का  कोई  देश  नहीं  है  जहां  झूठे  मुक़दमे न  पुलिस केਂ  मुक़दमों  केਂ  सम्बन्ध  में  सरपंच

 चलाये  जाते  हों  मुक़दमे  न  बनाये  जाते
 हटानाਂ  चाहते  अन्य  मामलों में

 ati  परन्तु  क्योंकि  हम  जनता  का  विश्वास  नहीं  ।  धारा  ५२८  द्वारा  सत्र  न्यायाधीश को

 प्राप्त  करना  चाहते  हें  मेरा  निवेदन  है  नई  दोस्तियाँ  देने  का  विचार  है  ।  यह

 कि  माननीय  मंत्री  पुलिस  की  ate  विद्वेष रूप  पालिका  तथा  न्यायपालिका  के  पृथकीकरण

 से  ध्यान दें  ।  माननीय मंत्री  ने  इसਂ  देश  के  की  कौर  एक  पग  है  शौर  इसलिये  सराहनीय

 वकीलों के  सम्बन्ध  में  जो  कुछ  कहा  है  उस  में  है  परन्तु  ज़िला  मजिस्ट्रेट  को  पुरी  शक्तियां

 काफ़ी  सत्यता  है  ।  में  दोषारोपण केਂ  अपने  भाग
 क्यों  दी  जा  रही  ह  ?

 को  स्वीकार  करता  THT  माननीय  मंत्री

 का  भाग  कहीं  अधिक  है  ।  में  चाहता हूं  कि  जहां  तक  व्यक्तिगत

 मामलों  का  सम्बन्ध  उन  के  लिए  भी  सरपंच
 डा०  काटज : काहे को ? द्. काहे  को  वाहीਂ  समाप्त  होनी  गृह  मंत्री  का

 पंडित  कुर  दास  न्यायालयों  में  इरादा है  कि  धारा  १६२  को  हटा  दिया  जाय  ।

 विश्वास  उत्पन्न  करान  परन्तु  में  माननीय  इस  का  wa  है  कि  इस  धारा  के  घिन  दिया

 मंत्री  पर  कोई  अनुचित  नहीं  लगाना  गया  जो  पहले  इस्तगासे के  गवाहों  के

 चाहता हूं
 ।

 वह  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  कर  के  बयानों का  विरोध  करने  के  लिए  ही  sea

 पुराने  पापों  का  प्रायश्चित  कर  रहे  si  किया  जा  सकता  उन  के  बयानों की

 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में
 माननीय  मंत्री

 ने  पुष्टि के  लिए  भी  प्रयुक्त हो  सकेगा  ।
 में  इस

 जो  दृष्टिकोण  हमारे  सामने  रखा  है  में  उस  से
 बात  का  उत्तर  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक
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 के  पारित  होने  के  ब  कया  पुलिस  के  समक्ष  पंडित  ठाकर  दास  भाग  स्पष्ट है  कि

 प्रत्यक्ष  दर्शी  द्वारा  fear  गया  वक्तव्य  प्रति»  माननीय  मंत्री  चाहते  हैं  कि  उस  का  उपयोग

 पोषण  के  लिये  काम  में  लाया  जा  सकेगा  ?  प्रतिपोषण के  लिये  न  हो  ai  अभियुक्त

 डा०  काटजू
 :

 इस  का  सीधा  उत्तर  तो
 के  साथ  न्याय हो  ।  मेरा  निवेदन केवल  यह

 है  वि  यदि  घारा  १६२  कर  दी  जाय  तो
 यह  है  वि  इस  प्रयोजन  के  लिये  उस  का  उपयोग

 उस  वक्तव्य का  उपयोग  प्रतिरोपण के  लिये न
 किया  जा  सकेगा

 ।
 वह  अ्रभियुक्त  को  दिया

 जायेगा
 fore  से  कि  वह  जान  सके  किਂ  मामला

 भी  किया  जा  संकेत  है  ।  बाप  कृपया  सुनिश्चित

 कर  लें  fe  प्रवर  समिति  विधेयक  में  ऐसा क्या  है  उसे  किन  बातों  का  जवाब  देना

 पड़ेगा  ।  जेसे  ही  गवाह  कठघरे  में  जाताਂ
 उपबन्ध  कर  दे  जिस  से  कि  उस  उपयोग

 प्रति पोषण  के  लिये न  किया जा  सके
 अभियुक्त  यदि  वह  चाहे  तो  पुलिस  की

 डायरी  में  दिये  गये  विवरण  की  एक  प्रतिलिपि
 अब  में  दूसरी  बात  पर  भ्राता  हूं  ।

 दी  जाती  है  जिस  से  वहू  जान  सके  कि
 मामला

 कसा zt  i  सभापति  महोदय  :  सभा  समाप्त  होने

 तक  माननीय  सदस्य  झपना  भाषण
 पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  मुझे  खुदी  है

 समाप्त  कर  सकेंगे ?
 कि इस  का  सीधा  उत्तर  दिया  गया  है  ।  में

 उन  से  प्रार्थना  करूंगा  fe  वे  कृपा  कर  विधेयक  पंडित  ठाकुर  दास  भागने
 :  जी  नहीं  ।

 में  दर्शा  दें  कि  वह  ऐसे  प्रयोजनों  के  लिये  प्रयोग  विधेयक  में  कुल  ११०  उपबन्ध  हैं  कौर  उन में

 नहीं  किया  जायगा I
 से  कुछ  बहुत  महत्वपूर्ण  हें  ।  अतएव  में  अपना

 जब  यह  विधेयक  प्रवर
 भाषण  समाप्त न  कर  पतंग  |

 डा०  काटजू
 :

 समिति  को  सौंपा  जायेगा  तब  वह  इसਂ  पर  धारा  १६४  के  बारे  में  माननीय  wat

 विचार  करेगी  |  नें  बतलाया  है  कि  पुलिस  इस  धारा  का  अनुचित

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  का
 प्रयोग  करती  है  ।  जो  वक्तव्य पुलिस  ने  लिखा

 है  उत  से  साक्षी  को  डिगने  नहीं  देती  ।  यह
 कहना क्या  यह  है  कि  जेसे  ही  यह  बाधा  हटा

 वक्तव्य  यद्यपि  न्यायाघीश  के  सामने  दिया
 a  उस  ar  प्रयोग  ऐसे  प्रयोजनों  के

 लिये  भी  किया  जाने  लगेगा  ?
 जाता है  फिर  भी  एकਂ  पक्ष  के  हित ही  में

 होता है  ।  माननीय  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में

 पंडित  ठाकर  दास  भागने
 :  में  प्रभी  भी  स्वयं  इस  बात  की  पुष्टि  की  है  थानेदारों

 कहता  हूं
 कि

 भ्र धि नियम  बन  जाने  के  बाद
 द्वारा  लिये  गये  ये  वक्तव्य  यदि  सत्र  यायालयों

 विधि
 के  झ  यह  प्रति पोषण के  लिये  कामਂ

 में  जायेंगे ware  यदि  घारा  १६४  के

 में  लाया  सकेगा  वक्तव्य  न  होगा  तो  साक्ष्य  की  ठीक  जांच  हो

 सकेगी  |  पुलिस  के  वक्तव्यों  द्वारा  प्रति पोषण
 श्री

 साधन  गुप्त
 :

 क्या  में  माननीय मंत्री

 से  जान  सकता हूं  कि  इस  विधि के  किस
 हो  कठघरे  में  खड़  व्यक्ति  की  गवाही

 ही  निश्चयात्मक  होगी  ।  उस  का  खंडन  पुलिस उपबन्ध
 से  उस  को  प्रतिपोषण के  लिये  उपयोगਂ

 के  समक्ष  दिये  गये  साक्ष्य  से  न  हो  ।
 न  किया  जा  सकेगा ?

 परन्तु  घारा  १६४  के  श्न्तगत  वक्तव्य  का

 सभापति  महोदय  :  माननीय  मंत्रीਂ  जी  उपबन्ध  नहीं  है  ।  इसलिये  wa  होगा  यह  कि

 ने  कहा  है  कि  प्रवर  समिति  ve  पर  विचार  थानेदार  कुछ  दिनों  के  पश्चात  व्यक्ति  से

 करेगी
 वक्तव्य  लिखवा  लेगा  तथा  वह  उस  से  बाधित
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 समझा  जायगा  |  न्यायाधीशों  ने  इस  की  पुलिस  पदाधिकारी  लोगों  से  वक्तव्य  ले

 भर्त्सना की  है  ।  माननीय मंत्री  चाहते  सकता  है  तथा  यह  उस  मर्जी पर  है  कि

 हैं  कि  प्रत्येक  साक्षी  न्यायाघीश  के  समक्ष  अरपना  वह  उसे  लिखे  अथवा  नहीं  ।  यदि  वह  लिखता

 वक्तव्य दे  दे  ।  ऐसा  करना  न्याय की  खिल्ली  भी  है  तो  उसे  अलग  काग़ज़  पर  लिखना  पड़ता

 उड़ाना  है
 ।

 किसी  मनुष्य  को  न्यायाघीश के  इन  उपबन्धों  का  परिणाम  ag  होता  है

 समक्ष  ले  जा  कर  उस  से  एक  पक्ष  के  हित  में  fe  उन  लोगों  के  वक्तव्यों  को  बदला

 साक्ष्य  लेनी  ठीक  नहीं  वक्तव्य  देते  समय  उसे  संभव हो  जाता  है  ।  कभी  कभी  थानों  में  की

 भरी  बात  का  पता  नहीं  होता  ।  यदि  बाद  में  वह  गई  रिपोर्टे  aga  दिनों  तक  भी  न्यायालय  में

 कुछ  कहना  चाहे  तो  यह  समझा  जायगा  नहीं  पहुंच  पातीं  ।  कभी  कभी  ऐसा

 कि  ag  विश्वसनीय  नहीं  है  ।  अतएव  यदि  कि  जहां  पहली  रिपोर्टे  लिखी  जानी  चाहिये

 सब  साक्ष्य  न्यायाधीश  के  समक्ष  लिये  जायं  तो  वहां  नहीं  लिखी  जाती  ।  गवाहों  का  water

 ठीक न  होगा  ।  उस  से  न्याय  न  हो  पायेगा  ।  शी  घ्लातिशीघ्र  लिया  जाना  चाहिये  नहीं  तो

 अनुभवी  न्यायाधीश  गवाहों  पर  विश्वास  न  अ्रभियुक्त  के  साथ  न्याय  न  हो  सकेगा  |  साथ

 करेंगे  ।  में  यह  उपबन्ध  भी  किया  जाना  चाहिये  कि

 वक्तव्यों  को  बदलने  वाली  कोई  बात  न  at
 दंड  प्रक्रिया  संहिता  धारा  १७१  में

 सके  ।  अ्रतएव  धारा  १६२  बनी  रही  देती
 उपबन्ध  है  कि  फरियादी  या  साक्षी  को  बाधित

 न  किया  जायगा  कि  वह  न्यायालय  जातें  समय
 चाहिये  उक्त  उपबन्ध  ate  किये  जाने

 चाहियें  ।

 पुलिस
 पदाधिकारी  के  साथ  जायें  ।  उसे

 कोई  सुविधा  न  दी  जाये  |  हां  यदि  फरियादी
 अरब  में  धारा  २०७  क

 लूंगा
 |

 या  साक्षी  न्यायालय  में  हाजिर  न  हो  या  बंध

 लिख
 कर  न

 दे
 तो

 बात दूसरी है  सभापति  महोदय

 अपना  भाषण  कल  जारी  रखें  ।
 ma  यदि

 थानेदार
 को  शंका  हुई  कि  साक्षी

 बदल  जायेगा  तो  वह  स्वयं  उसे  न्यायाधीश
 इस  के  पश्चात  सभा  ५

 के  पास  पकड़  कर  ले  जायगा  तथा  उस  से

 वक्तव्य लिया  जायगा  |
 १९५४  के  सवा  आठ  बजे  तक  के  लियें

 स्थगित हुई
 अभी  धारा  १६१,  १६२  कौर  १६३  के

 श्रन्तगूंत  यह  होता है  कि  जांच  करते  समय


